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 gaia  व्यक्ति  बन्ध्यीकरण

 ३६४८ पुरःस्थापित

 छावनी

 -  विचार  का  प्रस्ताव  ३६४८-५९

 समवाय  )

 विचार  करने  प्रस्ताव
 दे  ६५९६-६३

 काय  मंत्रणा

 तीसवां  प्रतिवेदन
 रे  ६५६  े

 सामाजिक  सुरक्षा  योजना  के  बारे  में  ७  घण्टे  की  चर्चा  .  RRR

 दैनिक  संक्षेपिका
 दे  दूदू  ¥—iygo

 इ

 मौखिक  उत्तर  वाले  प्रदान
 में

 किसी
 नाम  पर

 afer  यह  चिट् इस  बात

 का  द्योतक है  कि  wet  को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  ।



 लॉक-सभा  वाद-विवाद

 णणणणणणाणाणणणप्णणणटाटणणणणणणणणणण ब  ———————eJ@mm—[DCmDmhDB9ETTIT OO

 लोक-सभा

 ११  १९५८

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 सहोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 लोकल  में  पुरातत्वीय  संग्रहालय

 +
 (

 श्री  राम  कृष्ण

 TFL  eo  सरदार  इकबाल  सिह

 श्री  प्र०  के०  देव

 वैज्ञानिक  waar  सांस्कृतिकं-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 क्या  अ्रहमदाबाद  के  निकट  लोकल  में  पुरातत्वीय  संग्रहालय  स्थापित  करने  की  योजना

 के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  का  ब्योरा  क्या  है
 ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-कायें  मंत्री  ह ुमायने  कबीर  ः

 संग्रहालय  स्थापित  करने  का  निर्णय  कर  लिया  गया  है  परन्तु  अभी  लोथल  साया  रा  त

 होने  के  कारण  ब्योरा  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 श्री राम  कृष्ण  :  ब्योरे  के  बारे  में  कब  तक  निणंय  हो  जायेगा
 ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  तराशा  है  कि  खुदाई  का  काम  वर्ष  तक  पूरा  हो  तब  हम

 ब्योरा  तैयार  करेंगें  ।

 श्री राम  कृष्ण  :  क्या  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  ऐसे  संग्रहालय  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 eee
 fat  हनुमान

 करियर

 :

 परम
 प्रमुख

 पुरातत्वीय
 स्थानों  पर  पहले  से  ही  संग्रहालय  मौजूद हैं  ।

 tra  अंग्रेजी में

 (2523)

 194(A)
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 बोस  जांच  बो

 (  श्री स०  म०  बनर्जी

 श्री  न०  राठ  मूलनिवासी  :

 श्री  मोहन  स्वरूप :

 1११४१.  att  तंगासणि  :

 श्री  सुधार
 :

 श्री  संगण्णा  :

 सरदार  इकबाल  fag  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क  )  क्या  मूंधड़ा  उपक्रमों में  जीवन  बीमा  निगम  की  निधि  के  विनियोजन के  लिये

 दार  पदाधिकारियों  पर  लगाये  गये  शरारों  की  जांच  करने  के  लिये  स्थापित  किये  गये  जांच

 जिस  के  भ्रध्यक्ष  श्री  जस्टिस  विवियन  बोस  ने  भ्र पना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  सिफ़ारिशों  कया  हैं  ;

 सरकार  ने  उन  पर  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 वित्त  उपमंत्री  तारकेश्वर  :  जी  नहीं  ।

 कौर  wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 tat  स०  म०  बनर्जी  :  क्या  यह  सच  है  कि  प्रतिवेदन  १५  सितम्बर  को  प्रस्तुत  किये  जाने  की

 सम्भावना  है  कौर  यदि  तो  क्या  प्रतिवेदन  at  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 प्रतिवेदन  इस  मास  के  मध्य  में  प्रस्तुत  हो  जायेगा  परन्तु  तिथि

 निश्चित  नहीं  है  ।  सरकार  द्वारा  विचार  कर  लेने  के  बाद  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  क्या  प्रतिवेदन  प्रकाशित  किया  जायेगा  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 यदि  उसे  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  तो  वह  सावंजनिक

 ही  हो  जायेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  यह  सार्वजनिक  सम्पत्ति  हो  जाती  है  ।

 fart  तंगामणि
 :

 क्या  सरकार  ने  यह  व्यवस्था  की  है
 कि

 वे  सब  गवाह  उपस्थित  हों  जिन्हों  ने

 छागली  के  सामने  गवाही  दी  ?

 तारकेदवरी  सिन्हा  यह  तो  झ्रायोग  पर  निर्भर  करता  है  ।

 pat  तंगामणि
 :

 पिछली  बार  ग्रस्त  पूछा  गया  था  तो  उन्हों  ने  कहा

 foreman  महोदय
 :  उस  के

 वारे
 में

 शाप  क
 पों  चिन्ता  करते  हैं  ?  वह  अब  उत्तर  दे

 देंगी

 मूल  dash
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 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  प्रयोग  एक  निकाय  है  शर  वह  जिन  गवाहों  को

 चाहि  बुला  सकता है
 ate

 कोई  भी  सहायता मांग  सकता  है
 ।  इस  से  सरकार  का

 कोई
 सम्बन्ध

 ी

 शनी  स०  स०  gael  :
 कया  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री श्री  ति०  To  कृष्णमाचारी को  भी  गवाही  के

 लिये  बुलाया  गया  था  ?

 श्रीमती  तारकेश वरी  सिन्हा
 :

 झ्रायोग  ते  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  दी  ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  क्या  अयोग  द्वारा  सरकार  को  प्रतिवेदन  भेजने  में  विलम्ब  होनें

 की  भ्राशंका  है  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 ऐसा  तो  कोई  कारण  नहीं  कि  विलम्ब  हो  जाये
 ।

 राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास

 मे  PevR.  श्री  gto  चे
 धर्मा

 :
 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  ने  अब  तक  ज़ो  कार्य  किया  हैं  उस  का  ब्योरा  क्या  है  ;  कौर

 2eye  में  दिये  जाने  वाले  कार्य  की  योजना  क्या  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०७  :  श्र  {a  )a  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 खा  जाता  है  '  परिशिष्ट  ५,  श्रतुबन्ध  संख्या  २३]

 fet  दी  do
 wal

 :
 विवरण  सें  पता  चलता  है  कि  कुछ  ऐसी  पुस्तकें  प्रकाशित  की  जा  रही

 है  जो  पहले  भग्य  लोग  प्रकाशित  कर  चुके  हैं  क्या  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  इस  पुनरावृत्ति  को
 रोकेगा

 अथवा  इस  बारे  में  सरकार  फी  व्या  नीति  है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली
 :

 माननीय  सदस्य  भारत  सरकार  के  संकल्प  को  देखें  जिस  में

 पुस्तकों  के  प्रकाशन  सम्बन्धी  नीति  की  पुरी  तरह  व्याख्या  की  गई  है
 ।

 न्यास  वे  पुस्तकें  छापना  चाहता

 है  जो  सस्ती  हों  कौर  जिन्हें  दिक्षा
 संस्थायें

 a
 सारण

 जनता  ग्रा सानी से  खरीद
 सके  ।  भारत  सरकार  के  संकल्प  से  राष्टीय  पुस्तक  न्यास  के  प्रकाशनों  सम्बन्धी  नीति  पूर्ण

 मिलती है  ।

 fat  दी०  Wo  फार्मा  :
 क्या  पुस्तक  न्यास  मानव  ज्ञान  सम्बन्धी  पुस्तकों  की  तुलना  में  वैज्ञानिक

 gears  अ्रघिक  प्रकाशित  करेगा  जिन  की  देश  में  बहुत  कमी  है
 ?

 eo)
 prema  महोदय

 -o
 ज़ो  बातें  ज्ञापन  में  दी  गई  हैं

 ।
 उन  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  क्यों  पूछते

 डा०  Blo  ला०
 श्रीमाली

 :
 भारत  सरकार  के  संकल्प  में  सब  कुछ  बताया  गया  है  |

 श्री  तंगा मसि
 :

 विवरण  से  पता  चलत  है
 दि

 एक  प्रत्य-कालीन  कार्यक्रम  है  कौर  दूसरा

 द्वीपों-कालीन
 ।

 क्यां  अल्प-कालीन  कार्यक्रम  में  कुछ  विष  कर  eto  राधा  कृष्णन  की  पुस्तक
 कालका  की  सभी  प्रादेशिक  में  प्रकाशित  किया  जायेगा  ?

 ल्
 ए» द

 मल  अंग्रेजी  में
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 डा०  का ०  ला०  श्रीमाली  :  माननीय  सदस्य  कृपया  यह  सुझाव  राष्ट्रीय  पुस्तक

 को  भेज दें

 श्री  वाजपेयी  :  क्या  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  भाषणों  गौर  लेखों  का  एक  संग्रह  भी  प्रकाशित

 करने  का  विचार है  ?

 काय  क्रमों  का ग्रिल  ह  ै  ब्योरा  राष्टीय डा०  ला०  श्रीमाली
 :

 अल्प-कालीन  ae  दिये-कालीन

 पुस्तक  न्यास  ने  तैयार  किया है  प्रौढ़  उस  में  कई  पुस्तकें  शामिल  ।  मैँ  माननीय  सदस्यों  की  जानकारी

 के  लिये  दोनों  विवरण  सभा-पटल पर  रख  दूंगा  |

 नेपाल  में  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल

 ।
 att  विभूति  मिश्र :

 T# IVR.
 |  सरदार  इकबाल  tag  :

 ।  श्री  वाजपेयी :

 पाणिग्रहो

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 नेपाली  सेना  को  प्रशिक्षण  देने  तथा  उस  के  पुनर्गठन  के  लिये

 भारतीय  सैनिक  प्रतिनिधिमंडल  नेपाल  भेजा  गया  था  ;

 यदि  तो  कितने  भ्रामक  भेजे  गये  थे  ;

 उन्हों  ने  श्री  तक  क्या  काम  किया  है  ;  श्र

 क्या  यह  सच  है  कि  उन  में  से  कुछ  वहां  मंत्रणा  दल  बनाने  के  लिये  पीछे  रह  जायेंगे
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  जी  ata  १९४२  में  ।

 १३८

 प्रतिनिधिमंडल  ने  नेपाली  सेना  के  पुनर्गठन  का  काम  करीब  करीब  पूरा  कर  लिया

 है  और  ट्रेनिंग  प्रोग्राम  में  भी  काफी  उन्नति  कर  ली  है  ।

 जी  हां  ।  १६  १९५८  से  प्रतिनिधिमंडल  की  जगह  एक  इंडियन  मिलिटरी  ट्रेनिंग

 एडवाइजरी  ग्रूप  ने  ले  ली  है  इस  के  सदस्यों  की  संख्या  भी  बहुत  कम  कर  दी  गई  है  ।

 श्री  विभूति
 मिश्र

 :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  जो  इंडियन  मिलिटरी  मिशन  नेपाल  में  सिखानें

 के  लिये गया  उस  के  ऊपर  तक  भारत  सरकार  का  कुल  कितना  खर्चे  हुमा  है  |

 मजीठिया  :  भारत  सरकार  को  इस  मिशन  १९५२-५३  में  १४  लाख  रुपये

 PEXR-UY म  ११  लाख  रुपय  ;  १९५४-५४  १०  लाख  रुपय  ;  PEYY-4R A में  १०  लाख  रुपये
 झर  PEXR  में  नवम्बर  तक  ४  लाख  रुपये  का  खच  वहन  करना  पड़ा |

 भी  विभूति  मिश्र
 :

 मैं  चाहता  हूं  कि  अब  तक  नेपाल  के  विभिन्न  ग्रेडों  में  किस  किस

 तरह
 _  तरह

 के
 आदमियों  को  किस  किस  प्रकार  की  शिक्षा  दी  गई

 ?

 मल  wash
 में



 थ
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 क  —S =P  cy  Sa  eee  है
 नेपाली

 a

 क
 मजीठिया  सना  का

 at
 करने

 शौर
 उ
 अरत  द  रय  कसानो  के  लि

 सद  कवि  सग  स  सोर  वेट  ता काश मम  हो  चुका

 ।  इसलिये  नेपाल  सरकार  के  रहने  पर  को  दल  में  बदल  दिर  गया है

 और
 संख्या  कम  कर  दी  गई

 ह  श्री  वाजपेयी  :  क  ग
 रग  लिलि

 t TTITT

 झचानक  ही  कर  दी  कौर  पहले  से  भारत  सरकार
 को  र  नहीं  किया  कौर  इस  से  दो

 कुछ  गलतफहमी  पैदा  हो  गई  थी
 ?

 अ

 ि क

 मजीठिया
 :

 यह  सही  नहीं  हैं  ।  नेपाल  कौर
 र  पर  सम्बन्ध  बहुत

 हीं  अच्छे  हैं
 ।

 व

 श्री  वाजपेयी  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  bo

 महोदय
 :
 sen  में  पूछी  कई  बातों

 में
 से  एक  का

 उत्तर
 दिया  गया  है

 गी
 वाजपेयी

 :
 दूसरी  बात  का  उत्तर  कयों  नहीं  दिया  1?

 द्  अर्य  महोदय  :  वह  एक  ही  wed  में  सब  बातें  कयों  पुछते  हैं  ह  सदस्य  जानना

 चाहते  हैं
 कि  कया  वह  मिद्वान  अपने  बिना  कोई  सुचना दिय  कौर

 बिना  सर
 रकार

 के  maa  के

 वापस  ग्रा

 थ ....
 मजीठिया  :  में  ने  उत्तर  दिया  कि  यह  बात  सही  नहीं  है  ।

 फ

 द  tat  बोस  :  माननीय  मंत्री  ने  जो  खर्चे  की  राशि  बताई  क्या  उस
 2 ६८ (

 फ्रोजन  कौर  वर्दी  का

 खर्चे  भी  शामिल  हैं  जो  भारत  में  भी  किया  जाता  है
 ?

 थ

 :  मजीठिया
 :

 जीਂ  हां
 ।

 भारत  सरकार  ने  जो  खच  ।  कथा  उस  में  गायक  गौर  परिवहन

 के  इच  af

 सो  फिनाल  सरकार  में  फिया  था  सती  सर्द  शालित  1 वि

 क  बोस
 :  अतिरिक्त व्यय  कितना  gate  ?

 ्

 थि

 बरदार  सनोठिया
 :  fae  rar  अतिरिक्त  खर्च  नेपाल  सरकार

 ने

 रखा

 होलिया

 कह

 मं

 जिला
 ब्

 ace)

 ace  बकर

 ब

 wit

 मानिक  गवेषणा  तथा  सांस्कृतिक-काय  त्री
 ६

 gey¥e  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 २०३२ के
 उत्तर

 के
 सम्बन्ध

 में  यह  बताने की  कृपा
 क

 ह

 क्या  कुतुब  मीनार  में  बिजली  लगाने

 काम
 an  चका  कौर

 we
 et

 SSA

 ल कितना मनामदधाणानभाभाभाभा
 न व्यय  हुआ ?

 दगे हाव वावा ag =  ः

 मूल  ग्रंग्रे जी  में
 थ
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 वैज्ञानिक  waders  सांस्कृतिक-कार्थ  मंत्री  हुमायूँ  न  कबीर )  :  कौर

 मीनार  के  भीतरी  हिस्से  में  बिजली  लगाने का  काम  पूरा  हो  गया  इस  22,00am

 रुपये  बचें  हुए  हैं  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  श्रीमन, ्  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  कुतुब  मीनार  को  सुशोभित

 का  जो  सुझाव  सन्‌  geut  में  दिया  गया  था  ate  पिछले  माननीय  मंत्री  डा०  श्रीमाली ने

 बतलाया था  कि  28  १९४७ से  काम  शुरू  उस  में  इतनी  देरी  क्यों  लगी ?

 pret  सहोदय  :  हो  गया है  ।

 ५
 श्री भक्त  दर्शन  :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  जब  मुझे  डा०  श्रीमाली ने  यह  जवाब  fear  था  कि

 कि  २९  १९४७  को  काम  प्रारम्भ  किया  गया  कौर १४  १९५८  तक  पह  पूरा हो

 जायेगा जब  कि  उस  में  इतनी  देरी  लग  गई  तो  यह  इतनी  देरी  क्यों  हो  जाती  हैं
 ?

 श्री  हनुमान  कबीर :  भीतर  बिजली  लगायी  जा  चुकी  है  |  सजावट  के  लिये  जो  बिजली  लगाईं

 जा  रही
 है  वह

 कभी  पूरी  नहीं
 हुई  क्योंकि  यह  एक  नये  ढंग  से  लगाई  जा  रही  है  जिस  में  काफी

 लगेगा ।

 दिल्‍ली  में  पानी  की  कमी  के  कारण  हुए  झगड़े

 *
 ११४४५.  श्री  राधा  रमण  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगें कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  पानी  की  कमी  वालें  क्षेत्रों  में  नलों  से  पानी  भरते  समय

 कई  भयंकर  झगड़े  भर  इत्यादि  हुई

 यदि  तो  Pexe  में  कितने  झगड़े  हुए  शर  उन  में  कितनेਂ  व्यक्ति  मरे  अथवा

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  जी  att

 (1):  तीन  झगड़े  जिन  में  व्यक्ति  घायल  हुए  शर  एक  मारा  गया  ॥

 अभियुक्त का  चालान  कर  दिया  गया  ।  दो  मुकदमों  का  निर्णय  हों  रहा  है  कौर  तीसरे  मे  दोनों  पक्षों  ने

 समझौता कर  लिया  ॥

 श्री  राधा  रमण  :  क्या  कारपोरेशन  की  नवीन  नीति  यह  है  कि  सार्वजनिक  नलों  को  बंद  कर

 दिया  जाये  att  यदि  तो  कया  इस  अनुभव  से  उन  की  नीति  में  कुछ  परिवर्तन  हुमा  है
 ?

 गजनी  दातार  :  कारपोरेशन  ने  ऐसा  कोई  निर्णय  दिया  हो  यह  मुझे  मालूम  नहीं ।

 पना  यह  है  कि  अधिक  प्राइवेट  कनैक्शन  दे  कर  कौर  सावंजनिक  नलों  में  प।नी  का  दबाव  बढ़ा  कर  जल

 के  वितरण  में  कौर  सुधार  किया  जाये  |

 राजा  रमण  में  प्राइवेट  कनेक्शनों  के  बारे  में.नहीं  पुछ  रहा  हूं  ।

 fae  महोदय  :  उन्हों  ने  सावंजनिक  नलों  का  भी  उल्लेख  किया  ।.

 pat  राधा  रमण
 :

 क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  क्या  इस  अनुभव के  कारण  सावज

 निक  नलों  की  gen

 वाई  ना  रही
 न  ल्‍ुएल्‍एएएएएए।एए

 मल  dist में
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 श्र  दातार
 :

 मैं  ठीक-ठीक  संख्या  नहीं  बता  सकता  परन्तु  यह  झगड़ा
 ८  शर  १०  वर्ष के  बीच

 की  जरायु  के
 दो

 बालकों  में  हम्ना  था  ।  तब  शौर  लोग  भीਂ  रखा  झगड़ा  हुआ शौर एक र  एक  व्यक्ति  घायल

 हो
 गया  |

 Ao  म ०  बुर्जों  माननीय  मंत्रीਂ  ने  अभी-अभी  कहा  कि  एक  व्यक्ति  मारा  गया  था  ।

 सरकार  इस  के  लिये  कोई  मुआवजा  देगी  क्योंकि  यह  स्थिति  सरकार  की  असफलता के कारण के  कारण  ही

 उत्पन्न  हुई ।

 महोदय
 :
 में  इस  की  ्  नहीं  दे  सकता  ।  कूचे  में  कोई  बेकार का  झगड़ा  FAT

 होगा  ।  क्या  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  लोगों पर  कर  लगा  कर  हम  इन  झगड़ा  करने  वालों  को

 बांटते  रहें  ?  माननीय  जिम्मेदार  लोग  हम  सरकार  पर  बेकार  के  उत्तरदायित्व कयों  यादें  ?  मामले

 का  फैसला  हो  जानें  दीजिये  यदि  अधिक  चोट  लगी  तो  सभा  में  प्रश्न  पूछा  जाये  अन्यथा  ऐसे  सुझाव

 क्यों  दिये  जायें  कि  जिसे  भी  चोट  लगे  उसे  सरकार  मुआवजा  दे
 ।

 fat  स०  Ho  बन्दों
 :

 में  उस  व्यतीत  के  बारे  में  कह  रहा  था  जिसਂ  की  मृत्यु  हो  गई  ।

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  मृत्यु  के  भी  कई  कारण  हो  सकते  हैं
 ।

 माननीय  सदस्य  यहां  ऐसी  बातें
 करके

 लोगों  की  घृणा  मोल  लेते  हैं  ।

 हाथीबाड़ी  में  चूने  के  पत्थर  की  खानें

 बताने की  कृपा  करेंगे
 |

 T*2@vy.  श्री  सुधार  :  क्या  खान  इंधन  मंत्री

 हाथीबाड़ी में  चूने  के  पत्थर  की  खानों  से  रूरकेला  इस्पात  कारखाने  को  संभरण  कब  तक

 आरंभ  हो  कौर

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खान  श्र  इंधन  मंत्री  के  सभा-सचिव  गजेन्द्र  प्रसाद  और

 हाथीबाड़ी में  चूने  के  पत्थर  की  खानो ंमें  खनन  कार्य  छोटे  पैमाने  पर  आरम्भ हो  गया  यंत्रों  द्वारा

 खनन  १९६६०  के  मध्य में  प्रारम्भ होने  की  है  ।

 fat  सुधार :  यह  स्थान  इस्पात  के  कारखाने  से  कितनी  दूर  है
 ?

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  :  ठीक-ठीक  फासला  बताने  के  लिये  पूर्वे-सुचना  चाहिये  ।

 श्री  सुधार
 :

 क्या  यह  पता  चला  है  कि  यहां  से  चूने  का  पत्थर  सप्लाई  किया  जाने  वाला है

 वह  बढ़िया  किस्म  का  नहीं  है  ।  यदि  तो  पड़ौसी  क्षेत्रों  से  टाटा  आयरन एण्ड  स्टील  कम्पनी

 अन्य  इस्पात  समवायों  को  जो  चूना  भेजा  जाता  है  उस  की  तुलना  में  यह  कैसा  है  ?

 खान  श्र  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 :  यह  चूना  काफी  अच्छी  किस्म  का  है

 इस्पात  कारखाने  के  निकट  ही  है  ।  इस्पात  कारखाने  से  यह  १५  या  २०  मील  दूर  होगा  |

 श्री  सुधार
 :

 हमें  बताया  गया  था  कि  उत्तर  प्रदेश  के  किसी  स्थान  से  बढ़िया  किस्म  के  चूने

 का  पत्थर  रूरकेला  कारखाने  को  सप्लाई  किया  गया  था  ।  यदि  तो  रूरकेला  कारखाने  के  लिये

 कितने  प्रतिशत
 चूना  उत्तर  प्रदेश  से  प्राप्त  किया  जायेगा  ?.  ee

 मिल  अंग्रेज़ी  में
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 सरदार  स्वरण  सिंह
 :  एक  माननीय  सदस्य  ने  प्रशन  पुछते  समय  यह  सुझाव  दिया  था  परन्तु

 मैंने  उसे  स्वी र  नहीं  किया  ।

 अगर ताला  का  विकास

 +

 को  दशरथ देव  :
 1*११४०.

 4
 श्री  बांगशी  ठाकुर  :

 FAT  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 दिवसीय  योजना  कार्यक्रम  में  अ्रगरताला  नगर  त्रिपुरा  के  विकास  तथा  निर्माण  के  लिये

 जो  व्यवस्था  की  गई  है  उसे  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही की  गई  है  ;

 क्या  थह  सच  है  कि  बहुत  से  विस्थापित  व्यक्तियों  के  इस  नगर  में  श्री  जाने  के
 कारण

 इस  का  विकास  करना  कौर  भी  जरूरी  हो  गया

 यदि  तो  योजना  कार्यक्रम  को  शीघ्र  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की

 गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  ‘ott  दातार  :  (#)  भ्र गर ताला  में  नागरिक  जैसे

 कि  पानी  की  नालियां  सड़कें  कौर  म्यूनिसिपल  मार्किट  की  व्यवस्था  की

 नायें  तैयार  की  जा  रही  इन  में  से  कुछ  योजनाओं  को  स्वीकृति  मिल  गई  है  कौर  काम  भी  शुरू

 हो  गया  इस  के  अतिरिकत  प्रशासन  ने  पुनर्वास  विभाग  में  भी  कुछ  योजनायें  प्रारम्भ  की  हैं  क्योंकि

 इस  क्षेत्र  में  विस्थापित  व्यक्ति  बहुत  अधिक  संख्या  में  प्रा  गये  हैं  ।

 यह  सच  है  कि  अ्रगरताला में  बहुत  से  विस्थापित  व्यक्तियों  के  श्री  जाने  से  यह  कार्य

 करने  की  भ्रावश्यकता भी  बढ़  गई  है

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  सम्मिलित  योजनाओं  को  योजना  काल  में  ही

 fad  करने  का  पुरा  यत्न  किया  जायेगा ।

 श्री  दीदार  देव
 :

 विकास  ard  पर  कुल  कितने  खर्च  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ?

 श्री  दातार  प्रत्येक  मद  का  अनुमान अलग  है  जैसे  कि  नालियां बनाने  के  लिये  ७२  लाख

 रुपये  ।  पानी  की  सप्लाई पर  शायद  १७  लाख  सड़कों  wife  पर  2° Ro  लाख  रुपये

 टाऊन  हाल  पर  एक  लाख  रुपया  खर्चे  होगा  |  पूर्व सि  विभाग  में  राम  नगर  की  सड़कों पर  २०

 लाख  रुपये  प्रौढ़  महाराजगंज  में  बाजार  के  निर्माण  पर  RY  लाख  रुपये  ख़  चे  होंगे  ।

 श्री  दीदार  दब  क्या  सरकार  को  मालूम है  कि  ५०  प्रतिशत  शौचालयों  में  मेहतर

 द्वारा  सफाई  करने  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  हैदर  इस  से  लोगों  का  स्वास्थ्य  खराब  हो  रहा  है  ?

 श्री  दातार  :  जब  नालियां  बन  जायेंगी  तो  माननीय  सदस्य  की  शिकायत  दूर  हो  जायेगी  ।

 pat  बोगी  ठाकुर  :  क्या  द्वितीय  योजना  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कोई
 समिति  संस्था है  ?

 ee

 watt में
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 दातार  :  कुछ  एक  योजनायें  नगरपालिका  समिति  कौर  अन्य  को  प्रशासन

 कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।

 क्या  सरकार  को  हाल  ही  में  श्रगरताला  नागरिक  समिति का  कोई fat  दशरथ  देव

 श्रतिवेदन  मिला  है  ate  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 fat  दातार  :  मुझे  इस  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ।

 jot  बांग शि  ठाकुर  :.  महाराजा के  समय  यह  योजना  बनाई  गई
 थी  कि

 भीड़  भाड़
 को

 समाप्त  करने के  लिये  श्रगरताला  नगर  को  कुंडली  पहाड़ियों  की  fear  सें  बढ़ा  दिया  जाये ।  क्या

 सरकार  इस  योजना पर  कार्यवाही  करने  के  लिये  तैयार  है  ?

 श्री  दातार  :  उपयुक्त  विस्तार  के  लिये  जो  योजनायें  ज़रूरी  हैं  सरकार
 उन

 पर  कार्यवाही

 करेगी  |

 प्राइमरी  कौर  मिडिल  सकल

 ११८३.  श्री  बाजपेयी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  सभा-पटल
 पर  एक  विवरण  रखने

 की
 कृपा

 करेंगे  जिस  में  यह  जानकारी  हो  ;

 दिल्ली  के  संघ  राज्य-्षेत्र  में  इस  वर्ष  किन-किन  प्राइमरी  मिडिल  स्कूलों  को  शिक्षा

 निदेशालय  से  असम्बद्ध  कर  दिया गया  है  ;

 wag  करने के  क्या  कारण  हैं  ;

 (7 )  इन  स्कूलों  के  छात्रों  को  दूसरे  स्कूलों  में  प्रवेश  दिलाने  के  लिये  कया  प्रबन्ध  किये

 गये  हैं  ;  शर

 इन  स्कूलों  में  अध्यापकों को  वेतन
 न

 मिलने  के  कारण  जो  कठिनाई  हो  रही  है
 उसे

 दूर  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की
 गई  है  ;

 दीक्षा  मंत्री
 का०  ला०  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध
 संख्या  २४]

 श्री  बाजपेयी  :  क्या  इस  विषय  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही के  बारे

 में  केन्द्रीय  सरकार  कुछ  जानती है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  इस  बारे में  माननीय  सदस्य  को  मालूम होगा  कि

 विद्यालय  थि  झ्रायोग  ने  सम्बद्ध  कालेजों  में  अध्यापकों  के  वेतन क्रम  निर्धारित  किये

 श्री  बाजपेयी
 :  मेरे  प्रश्न  का  नम्बर  ११५१ है

 उद
 ः
 द

 +

 श्री  बाजपेयी  :

 श्री  जाघव  :
 ~

 att  पाए

 att  मुहम्मद  ताहिर  :

 क्या  गुह-का्ये मंत्री यह बताने की मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 केन्द्रीय  सरकार  ने  कुछ  राज्य

 सरकारों  भ्र ौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों को  शिक्षा  wiz
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 प्रशासन में  उर्दू  भाषा  की  स्थिति  के  बारे में  कोई  निदेश  दिया है  ;

 यदि हां  तो  राज्य  सरकारों  कौर संघ  राज्य-क्षेत्रों  ने  इस  पर  किस  प्रकार  की

 कार्यवाही की  ?

 मंत्री  गो०  ब०  :  भारत  सरकार  का  उर्दू  भाषा  सम्बन्धी

 जिसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  भी  रखी  गई  है  परिशिष्ट  ५,  अ्रनुबन्ध  संख्या  ced |

 बिहार  कौर  पंजाब  की  राज्य  सरकारों  को  ate  दिल्‍ली  के  मुख्या यू क्त  को  सिफ़ारिशों

 के  साथ  भेजा  गया  था  उन्हें  कहा  गया  था  कि  वे  विवरण के  पैरा  ५  में  उल्लिखित बातों  का  उत्तर

 केन्द्रीय  सरकार को  भेजें  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  दिल्‍ली  प्रशासन ने  सूचना  दी  है  कि  उन्हें  कार्यान्वित

 करने  के  लिये  आवश्यक  हिदायतें  दी  गई

 श्री  बाजपेयी  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार ने  हाल  ही  में  जो  कार्यवाही की  है  कया  केन्द्रीय

 सरकार  इस  से  सन्तुष्ट  ह ै?

 गो०  ब०  प्त  :  क्या  as  प्रदान  को  दोहरायें गे  ?

 महोदय  :.  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  सरकार  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  की

 गई  कार्यवाही से  सन्तुष्ट  है  ।  सरकार  के  लिये  इसका  उत्तर  देना  कुछ  कठिन  है  ।  माननीय  सदस्य

 यह  पूछें  कि  इन  सुझावों  को  कहां  तक  कार्यान्वित किया  गया  है  |

 गो०  ब्०  पन्त  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उल्लिखित  विवरण  में  दी  गई  हिदायतों

 are  नीति  को  स्वीकार करते  हुये  एक  विज्ञप्ति  जारी  की  ।  मैंने  बताया  कि  यदि  कहीं  कोई
 यत  होती  है  तो  वे  उसे  ठीक  कर  देंगे  ।  उन्होंने नीति  को  स्वीकार कर  लिया  है  ।

 fat  बाजपेयी  ।  इस  विवरण  में  उल्लिखित  सुविधाओं  में  मद  ३  में  कहा  गया  है  किः

 के  माध्यमिक  स्तर  में  भी  उर्दू  पढ़ाने  की  व्यवस्था  की  जाये  ।”  क्या  इसका  यह  es  है  कि

 माध्यमिक  स्तर  की  शिक्षा  उर्दू  में  ही  दी  जायें  या
 कि

 माध्यमिक  स्तर  में  उर्दू  भी  पढ़ाया  जाये
 ?

 purest  महोदय :  दोनों  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते

 हैं  कि  उर्द ूभी  एक  विषय होगा  या  कि  farett HT ATEaA | का  माध्यम  ।

 पंडित  Wo  ब०  पन्त  :  जहां  तक  उर्दू  के  एक  विषय  के  तौर  पर  अध्यापन  का  सम्बन्ध  है
 प्रत्येक

 स्कूल  में  सम्भव  चाहे  वहां  अ्रधिक  छात्र  हों  चाहे  कम
 |

 इन स्थानों पर  सवाल  यह

 कि
 उर्दू  पढ़ाई  जाये  परन्तु  सवाल  यह  है  कि  शिक्षा  मंत्री  सम्मेलन नें  उद  जानने  वाले  छात्रों

 की  ag  संख्या  निर्धारित कर  दी  है  जिसके  पूरा  होने  पर  स्कूल  में  शिक्षा  का  माध्यम  उर्दू  होगा  ।

 श्री  प्र०  सि०  दौलता  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  पंजाब  में  सारा  रिकार्ड उर्द  में  रखा

 जाता है  कौर  पटवारी  केवल  हिन्दी  जानत  हैं  जिसके  कारण  राजस्व  विभाग  में  सारा  काम  रुका

 हुआ  है  भ्र ौर  केन्द्रीय  सरकार  ने  लोगों  को  उर्दू  पढ़ाने  की  व्यवस्था  करने  की  जो  सिफारिश की

 पंजाब  सरकार  उसकी  भी  परवा  नहीं  कर  रही  है
 ?

 Wo  ब्०  पन्त  मुझें  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  मिली  कि  पंजाब  में

 राजस्व  विभाग  का  काम  रुका  है  ।
 ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  कितने  प्राइमरी  स्कूलों  में  उर्दू  पढ़ाई  जाती  है  ?

 पंडित  गो०  ao  पन्त  :  जिन-जिन  राज्यों  में  उर्दू  बोलने  वाले  छात्र  हैं  जो  उर्दू  पढ़ना  चाहते

 हैँ  ate  जिनकी  संख्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  निर्धारित  संख्या  के  खास-पास  अथवा  अधिक  वहां

 पढ़ाई  जाती  है  |

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  लिये  भूमि  का  जैन

 क्या  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा 1११५२.  श्री  पाणि ग्र हो  :

 करेंगे कि

 कोयले  वाले  क्षेत्र  कर्जन  तथा  Pex  के  aa  कोयले

 वाले  क्षेत्रों  में  fsa  की  गई  भूमि  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  को  सौंप दी  गई  है  ;

 क्या  निगम  का  विचार  उड़ीसा  में  किसी  कोयले  वाले  क्षेत्र  की  खोज  श्रारम्भ  करनेंਂ

 का  है  ;  तौर

 क्या  निगम  ने  देश  में  नई  कोयला  खानें  खोजना  शुरू  कर  दिया  है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  के  सभा-सचिव  गजेन्द्र  प्रसाद
 & amt  :  निगम

 बिहार  के  निम्नलिखित  कोयले  वाले  क्षेत्रों  में  भूमि  कौर  खनन  अधिकार  सौंपता  रहा  है

 (१)  कठारा

 (२)  सौंपा-गिरी

 (३)  बचरा

 हां  '  बलान्का  क्षेत्र  में  खोज  हो  गई  है  ॥

 जी  हां ।

 श्री  पाणिग्रहण
 :  क्या  उन  कोयला  क्षेत्रों का  निर्धारण  गया है  जो  पंच  वर्षीयਂ

 योजना के  शेष  दो  वर्ष  में  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  द्वारा  seta  के  लिये  उपलब्ध  किये

 जायेंगे ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag):  वास्तव  में  ऐसा  नहीं  है

 कि  किसी  भी  उपलब्ध  कोयले वाले  क्षेत्र  को  aia  कर  लिया  जाये  ।  उत्पादन  योजनाश्रों  का

 उनके सम्बन्ध  कुछ  निश्चित  क्षेत्रों  से  है  जहां  के  लिये  खनन  के  भ्र धि कार  प्राप्त  जायेंग े|

 बारे  में  विस्तृत  विवरण  कई  बार  सभा-पटल  पर  रखे  जा  चुके  हैं
 ।

 पं श्री  पाणिग्रहण  क्या  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  द्वारा  अजित  किये  जाने  वालें

 कोयला  क्षेत्रों  के  विकास के  लिये  कोई  राशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 cay  सिंह  :  मेरे  सहकारी  ने  जो  तीन  क्षेत्र  वहां  कार्य  प्रारम्भ हो  चुका

 ह
 ] q

 pat  जयपाल  सिंह  :  क्या  उन  तीन  क्षेत्रों  में  जिन  लोगों  की  भूमि  अजित  की  गई

 उन्हें  मुहावरे  दे  दिया  गया  है
 ?

 मूल  wast  में
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 प्रिय  महोदय :  श्राप  मुआवजे  के  बारे  में  जानकारी  चाहते  हैं
 ?

 श्री  जयपाल  fag  :  यह  अजीब  विधान  बनाया  गया  है  जिस  के  द्वारा  राज्य  सरकारों

 ह  AFIT र  सौंप  दिया  गया  है  कि  वह  लोगों  को  मुझावज़ा  दिये  बिना  कोयला  क्षेत्रों  को  कब्जे

 में  करले  ।  निगम को  तीन  क्षेत्र  सौंपे  गये  हैं  क्या  इन  में  से  किसी  क्षेत्र  के  लोगों  को  कोई  मुआवजा

 गया  है  ?

 स्वर्ण  fag  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  द्वारा  मुआवज़ा  निर्धारित  किया  जा

 रहा  हज़ारों  शीघ्र  भुगतान  कराने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 शनी  बोस  :  क्या  नये  कोयला  क्षेत्रों के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  निगम  भारत

 के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  से  सम्यक  बनाये  रखता है  ?

 जम  सिंह  :  जी  हा ं।

 कोयले का  निर्यात

 TEV  QYR.
 att  रघुनाथ  fag  :

 सरदार  इकबाल  fag :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चीन  की प्रतिद्वंदिता के  कारण  भारत  के  कोयले  का  निर्यात

 करने  वाली  विश्व  की  मंडियों  में  तेजी  से  कमी  हो  रही है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  के  सभा-सचिव  गजेन्द्र  प्रसाद  :  जी

 नही ं।  हमारे  कोयले  का  निर्यात  श्रीलंका  करता  है  जिसने  wot  आवश्यकता  की

 अधिकांश  मात्रा  28a  में  चीन  से  प्राप्त  की  है  ।

 इसके  कारण  स्पष्ट  नहीं  हैं  किन्तु  ऐसा  विश्वास है  कि  श्रीलंका  द्वारा  चीन  को

 रबड़  भेजने  के  बदले  में  ही  उन्हें  कोयला  मिलता  है  |

 श्री  रघुनाथ  mit  माननीय  मंत्री  जी  ने  सीलोन  के  बारे  में  बतलाया ।  साउथ

 ईस्ट  एशिया के  देशों  में  राज  से  करीब  राठ  दस  वर्ष  पूर्वे  हिन्दुस्तान  का  कोल  काफी  तादाद  में

 जाता  था  लेकिन  wa  चाइनीज़  कोल  उन  देशों  में  ज्यादा  जा  रहा  है  कौर  हिन्दुस्तान  के  कोल

 से  सस्ता  पड़ता  प्रौढ़  सीलोन  में  भी  जो  हमारा  कोल  जाता  है  उससे  भी  चाइना  का  कोल

 सस्ता  पड़ता है  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इसका  कया  कारण  है
 ?

 थी  गजेन्द्र
 प्रसाद  सिन्हा  :  सीलोन के  जाने  में  कुछ  कमी  हुई  इसकी  वजह  यह  है  कि

 सीलोन
 कौर  चाइना  की

 गवर्नमेंट ों
 में  रबर

 लेने
 की

 बात
 तै  हुई  है  परौ  उसी  सिलसिले  में  कोयला

 के  लेने
 की

 बात  तै  हुई  है  |  इसी  लिये  वहां  चीन  से  कोल  जाता  है  ।  दूसरे  देशों  में  हमारे  कोल

 के  जानें में  ऐसी  कमी  नहीं  हुई  है  ।  जो  भी  हम  पहले  भेज  रहे  थे  वह  अब  भी  भेजते  हैं

 श्री  रघुनाथ  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  ace  मारकेट में  चाइनीज़  कोल  का  दाम

 क्या  है
 प्नौः

 हिन्दुस्तान  के  कोल  का  दाम  क्या  है
 ?

 ग्रेजी
 ना

 faa  a
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 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  हर  देश  में  जहां  सप्लाई  होता  है

 भाव  मुख्तलिफ  हैं  ।

 prey  सहोदय  :  भाड़े  के  प्रशन  से  पृथक  माननीय  सदस्य  के  पास  यह  जानकारी  है  कि

 पूर्वी
 देशों  में

 हमारे  कोयले  का  निर्यात  कम  हो  गया
 माननीय  सभा-सचिव

 ने  उत्तर
 में  कहा

 है  कि
 तथ्यों  से  यह  सिद्ध  नहीं  होता  है

 ।  माननीय  सदस्य  अब  यह  जानना  चाहते  हें  कि  व्या  चीन

 के  कोयले  की  कीमत  भारत  के  कोयले  से  कम  है  ?

 खान  ale  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  बिदेशी  मंडियों  में  कोयले  की

 कीमत  त्रय  वस्तुयें  की  भांति  इस  बात  पर  निर्भर  है  कि  वह  किस  देश  में  जाती  है  भ्रौर  वहां

 कैसी  स्थिति  है  ।  निर्यातकर्ता  देशों  के  लिये  निर्यात  की  कीमत  निश्चित  नही ंहै  ।  निदेशी

 मुद्रा  को  समस्या  निर्यात  मुल्य  पर  सदैव  प्रभाव  डालती  रहती  है  ।  जिस  मूल्य  पर  हम

 art  विदेशों  में  भेज  रहे  हैं  वह  भारत  में  व्याप्त  मूल्य  से  प्रिन्ट

 Tae  सहोदय  :  माननीय  सदस्य  उत्सुक  हैं  कौर  वह  जानकारी  प्राप्त  करने  के  इच्छुक

 ह  इसमें  उनका  उद्देश्य  यहीਂ  है  कि  सरकार  की  सहायता  की  जाये  |  यदि  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  तो

 अच्छी  बात  यदि  निर्यात  की  विदेशी  मंत्रियों  में  कीमत  यहां  से  कम  हुई  तो  हम  निस्संदेह

 ही  इस  बात  का  प्रयत्न  करेंगे  कि  यहां  भाव  प्रतीक  क्यों  है  |  केवल  इस  प्रकार  का  सामान्य  कथन  कि

 कीमत  में  परिवर्तन  होता  रहता  है  यह  सिद्ध  करता  है  कि  निर्यात  की  स्थिति  गड़बड़ी  से  परिपूर्ण

 है  ।

 स्वर्ण  सिह  :  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  प्रकार  की  कोई  गड़बड़ीपूर्ण  स्थिति

 है  ।

 jena  महोदय  यदि  मंत्री  नहीं  जानते  हैं  तो  स्पष्ट  रूप  में  ऐसा  कह  दे ं।

 यदि  ag  उसकी  कीमत  जानते  हैं  azar यदि  उनकी  कीमत  हमसे  करम  है  तो  वैसा  उत्तर  दे  दें  ।

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  जहां  तक  निर्यात  की  जाने  भाली  वस्तु भ्र ों  की  क्रिया  का  सम्बन्ध

 है  उनका  carat  नहीं  किया  जाता  है  ।  किवी  भी  देव को  कोई  वस्तु  संभारित  करने  के  लिये

 जो  संविदे  किये  जाते हूँ
 वे  भी  प्रकाशि  नहीं  होते  हैं  ।  उचित  कोमल  पदा

 मिलना  भी

 सम्भव  नही ंहै  क्योंकि  हम  जिन  sega  संभरण  करते  है ंवे  विदेशों  थें  प्रचलित  नहीं हैं  ।

 patent  :  क्या  सरकार
 को  यह  मालूम है  कि  श्री  लंका  भारत  के  स्थान

 पर
 चीन

 से

 कोयला  केवल  इसलिये  लेता  है  कि  वह  इससे  रबड़ की  बदला-बदली  करता  है  ?  कया  कीमत

 में  अन्तर  के  कारण  श्री  लंका  ऐसा  नहीं  कर  रहा  है  क्योंकि  हमारा  कोयला  चीन  द्वारा  संगीत

 किये  जाने  वाले  कोयले से  काफी  महंगा है  ?

 स्वर्ण  सिह  इस  श्रीलाल-बदली  के  समझौते के  बारे में  कुछ  कहना  कठिन  है  ।

 श्री  लंका  चीन,को  जो  वस्तु  संभारित  करता  है  उसकी  कीमत  का  केवल  अनुमान  लगाया  जा  सकता

 निश्चित  बात  नहीं  बताई  जा  सकती  है  ।

 श्री  कासलीवाले
 :  क्या  पाकिस्तान ने  इस  वर्ष  इतना ही  कोयला लिया  है  जितना

 गत  वर्ष  लिया  था  ?
 =  a तएयतल्‍एयगणय  टाल

 चली  ठी अंग्रेज़ी  में
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 jolt  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  जी  at  पाकिस्तान  उतना  ही  कोयला  रहा है  ॥

 हमने भू  तकाल  में  जितना  कोयला  निर्यात  किया  था  उतना ही  इस  वर्ष  भी  निर्यात करने  का
 विचार

 करते  हैं  |  यह  अलग  बात  है  कि  उन्होंने  चीन  सरकार  के  साथ  संविदा  किया  है  ।  किन्तु  इस

 करार  का  हमारे  निर्यात  पर  कोई  प्रभाव नहीं  पड़ेगा  ।  श्री  लंका  के  बारे  में  भी  हम  यह  नहीं  कह

 सकते हैं  कि  यह  मण्डी  हमारे  हाथ से  निकल गई  है  ।  रेलवे  सम्बन्धी  झ्रावस्यकताओ्रों  के  लिये

 श्रीलंका  को  संगीत  किये  जाने  वाले  कोयले  की  किस्म  हमारी  रिपोर्टे  के  अनुसार  अच्छी  नहीं  है  कौर

 इसमें  बाद  में  कुछ  परिवर्तन  हो  सकते  हैं ।

 a.
 श्री  बिमल  घोष  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  यह

 जानती  है  कि  जिन  स्थानों  में  हम  कोयले  का  निर्यात  करते  हैं  वहां  चीन  का  कोयला  किस  कीमत  पर

 aaa  किया  जा  सकता है  ?

 सरदार  स्वर्ण  fag  :  चीन के  लिये  वहां  कीमतें  देने  में  कोई  प्रतिबन्ध नहीं  है  जहां

 सामान्यतया हम  कोयला  भेजते हूं  और  न  कोई  अन्य  देश हम  पर  ही  इस  प्रकार  का  प्रतिबन्ध

 लगा  सकता है

 fat  प्रभात  कार  :  क्या

 श्रिया  महोदय :  मैं  इस  पर  राधे  घंटे  की  चर्चा  के  लिये  स्वीकृति  दे  सकता  हूं  ।

 ya  रघुनाथ  fag:  हां  ।

 ध्रिध्यक्ष  महोदय
 :

 जब  हम  किसी  वस्तु  का  निर्यात  कर  रहे  हैं  तो  हमें  उस  क्षेत्र  में  प्रतिद्वन्दी
 देश  की  कीमत  मालूम  होना  चाहिये  ।  किन्तु  रोचक  है  कि  इस  विषय  का  अध्ययन  नहीं  किया
 गया

 श्री  रघुनाथ  चीन  का  कोयला  सम्पूर्ण  एशिया  में  छा  रहा  है  ।

 महोदय  :  मैं  ard  घंटे  की  चर्चा  की  अ्रनुमति  देने  के  लिये  dare हूं  ।

 त्रिपुरा  शभ्रधिकारियों का  प्रशिक्षण

 1*११५४.  श्री  घोषाल  :  क्या  गृह-करायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  त्रिपुरा  प्रशासन  के  सब-डिवीजनल  शभ्रधिकारी  उत्तर  sta  में  प्रशिक्षण  प्राप्त

 रहे  हूं  ;  और

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कया  है  ak  वह  कब  से  प्रशिक्षण प्राप्त  कर  o

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  श्र
 .  त्रिपुरा  प्रशासन  का  एक

 सब-डिवीजनल  अधिकारी
 उत्तर  प्रदेश  सरकार

 ह  २४  ges  से  एक  वर्ष  की  gay

 तक  प्रशिक्षण के  लिये  भेजा  गया  है  ।

 शी  घोषाल
 :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  त्रिपुरा  में  प्रादेशिक  भाषा  बंगला

 है  कया
 त्रिपुरा  प्रशासन  की  पश्चिम  बंगाल  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  की  इच्छा थी  ?  यदि  तो

 लाल उन्हें  इसके  लिये  अ्रनुमति  क्यों  नहीं  दी  गई  ?

 act  ह  en
 दे  द  द
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 श्री  दातार  :  हमने  कुछ  बड़े  बड़े  राज्यों  से  पूछताछ की  थी  शर  उत्तर  प्रदेश ने  प्रत्येक

 कपा पू वेक  एक  के  दूसरे  को  लेते  हुये  तीन  व्यक्तियों को  प्रशिक्षण  देने  की  सम्मति दी  थी
 ।

 इसलिये  पदाधिकार  वहां  भेजा गया  है  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चोरों  :  क्या  सरकार ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार को  भी  कोई  पत्र

 प्रेषित  किया  था  arc  क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  से  मना  कर  दिया

 था  ?

 श्री  दातार  qa  ज्ञात  नहीं  है  ।

 सेन्ट्रल  फूड  टेक़्नोलौजिकल  हरीसन  इंस्टीट्यूट  मंसुर

 1११५६.  श्री  हेम  कया  वैज्ञानिक गवेषणा  कौर  ate कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  मैसुर  की  सेन्ट्रल  फूड  टेक्नोलॉजिकल  रिसने  इंस्टीट्यूट  में  सार कृत  खाद्यਂ  तयार

 fear  गया है  शौर

 यदि  तो  इसे  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  कबीर )  st  ही

 सेन्ट्रल  फूड  टेक्नोलॉजिकल  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  ने  एक  सस्ता  ate  प्रोटीन  से  परिपूर्ण  उत्पाद  तैयार

 किया है  जिसे  भारतीय  बहुप्रयोजनीय खाद्य  कहा  जाता  है  |  यह  कम  चरबी  वाले  मूंगफली  के

 आटे  तथा  कुछ  दालों  के  मिश्रण  में  प्राचार्य  खनिजਂ  कौर  विटामिन  मिलाने  से  तैयार  होता  है
 ।

 लोक-सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ५,

 शरन बन्ध  सख्या  2&]

 श्री  हेमराज  :  विवरण  से  प्रकट  होता  है  कि  ales  कौर  मिलियन्स  एसोसिएशन

 नामक एक  संस्था  का  निर्माण किया  गया  है  ।  क्या  यह  संस्था  उपरोक्त  खाद्यान्न  का  वाणिज्यिक

 आधार  पर  उत्पादन  करेगी  प्रौर  यह  कितनी  मात्रा  में  उसका  उत्पादन कर  रही  है  ?

 श्री  हमायन  कबीर  :  ऑ्राजकल यह  अर गम् रिम  संयन्त्र  में  उत्पादित  किया  जा  रहा  है  कौर

 प्रतिदिन  आ्राघा  टन  तैयार  होता  है  ।  उत्पादन  बढ़ाने  के  बारे  में  कुछ  प्रस्ताव हैं  |  मैसूर  सरकार

 का  एक  प्रस्ताव है  मद्रास  सरकार  की  दौर  से  भी  एक  प्रस्ताव रखा  गया  है  |  इस  का

 भी  एक  सुझाव  है  कि  हम  यूनिसेफ  से  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  प्राप्त  कर  एक  संयन्त्र  स्थापित  करें

 जो  प्रतिदिन  पांच  टन  खाद्य पदार्थ  उत्पादित कर  सक े।

 श्री  हेमराज  इस  खाद्यान्न को  लोक  प्रिय  करने  से  gare  की  खपत  में  प्रति दिन  कितनीਂ

 बचत  होगी
 ?

 शि  हमायत  कबीर  में  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  हुं  ।  में  इतना ही  बता  सकता

 हूं  कि  हमारी  गणना  के  अनुसार  चार  नये  पैसे  की  लागत  से  उत्पन्न  एक  झौंस  खाद्यान्न  के  उपभोग  से

 उपभोक्ता को  घुलनशील  विटामिन  ate  रिबोफ्लेविन की  पर्याप्त
 जिनकी  श्रौसत

 भारतीय  की  खुराक
 कमीਂ  रहती  मिल  सकती  है  ।

 =  ि

 मल  wast में

 «Concentrated  food.
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 मणिपुर  में  दाराब  बनाना

 1११५७.  श्री  ले०  रचो  fag  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मनीपुर  प्रशासन  द्वारा  निर्मित  मंत्रणा  चग बोड़ें  ने  सव  सम्मति  से  यह

 सिफारिश की  है  कि  मनीपुर में  शंघाई  तथा  अन्य  स्थानों  में  शराब  बनना  तुरन्त  बंद  कर  दिया

 यदि  तो  मनीपुर  प्रशासन  द्वारा  इस  सिफारिश  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्य
 कदम  उठाये गये  हूँ  ?

 TUBA  मंत्रालय  में  मंत्री  :  शौर  स्थानीय  प्रशासन  द्वारा

 इस  सम्बन्ध
 में  कोई  मंत्रणा  ats  स्थापित  नहीं  किया  गया  था  ।  किन्तु गत  भ्रप्रंल  म

 मुख्य

 ने  जनता के  कुछ  प्रतिनिधियों को  झ्रामंत्रित  किया  था  sic  देशी  शराब  के  निर्माण  ate  उसकी

 बिक्री  जिसके  लिये  उक्त  राज्य  क्षेत्र में  प्रयुक्त  प्रफुल्ल  अघिनियम के  अधीन  लाइसेंस जारीਂ  किये  गये

 बन्द  करने  के  प्रशन  पर  उनसे  परामर्श किया  था  एक  को  छोड़ कर  प्राय  सब  व्यक्तियों ने

 लाइसेंस  देने  कीਂ  आधुनिक  प्रथा  बंद  करने  की  सिफारिश  की  झर  इस  विषय  में  स्थानीय  प्रशासन

 से  प्राप्त  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 श्री  ले०
 बचो  fag:  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  यंह  विशिष्ट  शराब  जन॑  स्वास्थ्य

 के  लिये  भ्रत्यन्त  हानिप्रद है  क्या  सरकार  ने  दोंग माई  मैं  इसके  निर्माण  को  बन्द  करने के  लिये  कोई

 कदम  उठाये हैं  ?

 शी  द  तार  यह  प्रदान  भी  विचाराधीन है  ।

 मछलियां

 1११५८.  श्री  श्रासर  :  क्या  खान  श्र  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तेल  शोधनशाला  द्वारा  स्खलित  दुर्गधयुक्त  तेल  से  दूषित

 होने  के  कारण  मेहुल-ट्रिम्बर के  तटवर्ती  क्षेत्र  की  मछलियों  में  गंध  उत्पादन  हो  गई  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  क्षेत्र की  मछलियों का  सेवन  स्वास्थ्य के  लिये  हानिप्रद  है

 क्या
 इस  कारण  उक्त  क्षेत्र  के  मित्र  द्वारा  अनुभूत  कठिनाइयों  से  सरकार  अंतर्गत

 यदि  तो  सरकार इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही करने  का  विचार  रखती

 सरकार  को खान  शौर  इंधन  मंत्री  के  सभा-सचिव  गजेन्द्र  प्रसाद

 इस  विषय  मे  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  हैं  ।  राज्य  सरकारों  से  इन  तथ्यों की  पुष्टि की  जा  रही

 a  यथासम्भव  लोक  सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जायेगा

 शि  विमल
 घोष  :

 औचित्य
 प्रशन

 के
 नाम

 पर  मैं  यह  पूछना  चाहता हूं  कि

 क्या  दस
 दिन  में  भी  बम्बई  राज्य  सरकार  से  उत्तर  नहीं  मिल  सका

 ।

 wast  में
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 fora  महोदय  :.  यदि  बम्बई  सरकार  उत्तर  नहीं  दे  तो  वे  क्या  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  विमल  घोष  तब  वह  यह  कह  सकते  हैं  कि  बम्बई  सरकार  उत्तर  नहीं  देती

 है

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  :  इसलिये  हमने  कहा  है  कि  ज्यों  ही  हमें  बम्बई  सरकार  से

 कारी  मिल  जायेगी हम  इसे  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  देंगे  ।

 श्री  पर  नायर
 :  इसी  स्थान  के  झ्रासपास  केन्द्रीय  सरकार  ने  मत्स्य  उद्योग  निगम  की

 स्थापना की  है  ।  क्या  खान  ईंधन  मंत्रालय  ने  इस  विषय  में  कृषि  मंत्रालय  से

 किया है  ।

 शी  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  :  मैंने  पहले  dt  बता  दिया है  कि  किसी  भी  ata  से  ऐसी  कोई

 शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  श्र  स्वाभाविक  है  कि  जब  तक  बम्बई  सरकार  से  हमें  जानकारी  नहीं

 मिलती  है  किसी  भी  प्रकार  की  जानकारी  प्रारम्भ  करना  उचित  नहीं  होगा  ॥

 विवाद

 +¥eeue.  श्री  पाटेकर  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  और  मैसूर  के  बीच  सीमा-विवाद  पश्चिमी  जोनल  कौंसिल  को  निर्दिष्ट

 किया  गया  कौर

 तो  कौंसिल  इस  पर  कब  चर्चा  करेगी  a  कब  तक  अन्तिम कर  लेने  की

 arm है  ?

 मंत्री  ato  ब०  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों में  से  एक

 से  अभी  अभी  सुझाव  दिया  हैं  कि  पश्चिमी  जोनल  कौंसिल  की  आगामी  बैठक  की  कार्यवाही  में

 यह  विषय  सम्मिलित कर  लिया  जाये  ।

 पश्चिमी  जोनल  कौंसिल  की  अगली  बैठक  की  तारीख  sit  निश्चित  नहीं  हुई  है  ।

 कौंसिल  की  झ्रागामी  बैठक  में  इस  विषय  पर  चर्चा  होने  की  सम्भावना  है  ।

 गयी  बाजपेयी  :
 कया  मैसूर  के  मुख्य  मंत्री  प्रौढ़  बम्बई  के  मुख्य  मंत्री  की  वार्ता

 रही है  तो  इस  विषय  को  हल  करने  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 गो०  qo  पन्त  मैं
 बम्बई  प्रौढ़  मैसूर के  मुख्य  मंत्रियों  से  झ्र भी  तीन

 दिन
 पहले

 ही  मिला  था  में  यह  नहीं  समझता  कि  वार्ता  असफल  रही  है  ।

 fat
 भा०  Fo  गायकवाड़  :  क्या  श्राप  बातचीत का  परिणाम  बताने की  कृपा  करेंगे  ?

 गो०  ब०  पन्त  वह  अभी  जारी  है  ।

 उड़ीसा  में  कुटीर  उद्योगों  की  ट्रेनिंग

 ११६२.  श्री  च०  मलिक  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कुटीर  उद्योगों में  पिछड़े  वर्गों  के  सदस्यों को  ट्रेनिंग  देने
 की  केन्द्रीय सरकार  द्वारा  प्रवर्तित

 योजना के  प्रस्तुत  उड़ीसा  में  कितन  व्यक्तियों  को
 ट्रेनिंग  देने  का  प्रस्ताव  है

 ।

 अंग्रेजी में
 194  (5)
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 इस  योजना  के  अन्तर्गत  अभी  तक  कितने  व्यक्तियों  को  ट्रेनिंग  दी  गई  है  ;  कौर

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  दोष  अवधि  में  कितने  व्यक्तियों  को  ट्रेनिंग  दी  जायेगी
 ?'

 ( aiteratt  आल्वा  )  से  अपेक्षित  जानकारी  राज्य

 सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होते  हीਂ  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 श्री  बै०  च०  सलिक
 उक्त  ट्रेनिंग  के  लिये  द्वितीय  योजना  में  उड़ीसा  को  कितनी  राझ्छि

 श्रावंटित  की  गई  हैं
 ?

 श्रीमती  आल्वा  :  इससे  यह  प्रदान  कैसे  उत्पन्न  हो  सकता  है  कि  उड़ीसा  में  ट्रेनिंग  के
 a

 लिये  कितने  व्यक्ति  गये  et

 शनी  do  चल  सलिक
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  राज्य

 को
 कितनी  afer

 आवंटित की  गई  है  ।

 patted  आल्वा
 :

 मेरे  पास  सूचना नहीं  है

 श्री  पाणिग्रहण  :  aor  अनुसूचित  जातियों  के  विद्याथियों  को  ट्रेनिंग  देने  के  लिये  उड़ीसा

 में  कोई  ट्रेनिंग  इंस्टीट्यूट  खोला  गया  है  ?

 श्रीमती  जल्वा  एक  ट्रेनिंग  इंस्टीट्यूट  है  |  १९५७  श्र  2eys  के  भ्रांकड़े  हमारे

 पास  उड़ीसा  राज्य  द्वारा  प्रस्तुत  आंकड़ों  के  झनुसार  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  ५९  कौर

 अनुसूचित  जातियों  के  ४२  उम्मीदवार हैं  तथा  पिछड़े  वर्गों  से  एक  भी  नहीं  है  ।  ये  झांकने उन

 अ्रांकड़ों  से  भिन्न  हैं
 जो

 अ्रनुसुचित  जातियों  कौर  प्राचीन  जातियों  के  आयुक्त  द्वारा  प्रस्तुत  किये  मये

 इसीलिये  हमने  यह  मामला  पुनः  राज्य  सरकार  के  पास  भेज  दिया  है  ।
 हमें  उनसे  रिमोट  प्राप्त

 होने  की  ara  है  ।

 प्री बे०
 मलिक  इस  ट्रेनिंग  के  लिये  उड़ीसा में  नहीं  प्रत्युत  सम्पूर्ण  राज्यों  को  द्वितीय

 योजना के  श्रन्तगेत  कितनी रकम  आवंटित  at  गई  है  ?

 श्रीमती  आल्वा  :  मेरे  पास  ais  नहीं  हैं  ।

 श्री  तिमय्या
 :

 क्या  पिछड़े  वर्गों  के  लिये  ट्रेनिंग  सम्बन्धी  पृथक  केन्द्र  हैं  ?  यदि  तो

 कुटीर  उद्योग  ट्रेनिंग
 केन्द्र

 उद्योग  मंत्रालय  के  अधीन  किस  प्रकार  है  ;  गृह-कार्य  मंत्रालय  कौर  उद्योग

 मंत्रालय  के  बीच  इस  रकम  का  समायोजन  किस  प्रकार  होता  है  ?

 patter  आल्वा  द्वितीय  योजना  में  यह  रकम  श्लग-्रलग  निर्धारित  की  गई  हैं  ।

 pat  पाणिग्रहो  :  क्या  उड़ीसा  में  रूप  से  पिछड़ी  जातियों  वर्गो ंके  लिये  कोई  अरन्य

 ट्रेनिंग  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 श्रीमती  आल्वा  :
 हम  राज्य  सरकार  से  रिपोर्ट  की  ara  कर  रहे  हैं  शौर  इसकी  जानकारी

 उसी  समय  मिल  सकती  है  ।

 म्रंग्रेजी  में
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 मेसर्स  इण्डियन  स्टील  वर्क्स  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  लिमिटेड

 श्री  मुरारका :  कया  खान  इंघन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मेससं  इण्डियन  स्टील  थ  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  लिमिटेड  को  लगभग  १४  करोड़

 रुपये  देना  बाकी  है  ;

 यदि  तो  उक्त  कम्पनी  द्वारा  किये  गये  कार्यों  का  कया  स्वरूप  है  ;  कौर

 यह  रकम  किस  arent  पर  निश्चित  की  गई  थी  ?

 खान  श्र  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  से  .  लोक-सभा के  पटल

 पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४५,  अनुबन्ध  संख्या  २७]

 ३  gus  को  लोक-सभा में  पूछे
 गये  तारांकित

 प्रश्न  संख्या
 ८४७

 के  भ्रनुपूरक  प्रश्न
 के  उत्तर  में  माननीय  अ्रध्यक्ष  ने  यह  इच्छा  प्रकट  की  थी  कि  मैँ  इण्डियन  स्टील  वस  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी

 और  परामर्शदाता  प्रयास  इंटरनेशनल  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  द्वारा  किये  गये  कार्यों  के  स्वरूप  का  ग्रस्त

 स्पष्ट  करूं  उसी  इच्छा  के  भ्रनुसरण  में  यह  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 श्री  मुरारका  :  यदि  श्राप  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  की  ae  देखें  तो  स्पष्ट

 होगा  कि  यह  कम्पनी  सात  किस्म  के  काम  करेगी  जिसके  लिये  हम  उन्हें  १४,  १२,५२,०००  रुपये  देंगे  |

 इन  सात  कार्यो ंमें  मद  संख्या ३,  ४  कौर  ४  में  बताया  गया  है  कि  किसी  कार्य  के  लिये  एक  संगठन

 स्थापित किया  जायेंगा  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  १४  करोड़  रुपये

 के  बदले  में  कम्पनी  बया  क्या  काम  कर  रही  है
 ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह  वे  ्  जो  खण्डों  में  वर्णित  हैं  शर  जिनका  मैंने  उल्लेख  कर  दिया

 ह ै|

 पाध्या  महोदय  :  यह  भी  एक  कार्य  है  ।

 fat  मुरारका  :
 weasel  यदि  ae  विवरण  की  कौर  दृष्टिपात  करेंतो  .  .  .

 प्रिय  महोदय :  नहीं  मैं  किसी  विषय  पर  निर्णय  घोषित  करने  के  लिये  यहां  नहीं  बैठा  हूं  ।

 माननीय  सदस्य  को  जब  भी  शंका  हो  प्रदान  पूछें  ।  मंत्री  महोदय  इसका  उत्तर  देंगे  ।  में  यह  निर्णय  नहीं

 करता  हूं  कि  उत्तर  सही  है  गलत  |

 श्री  मुरारका
 :

 विवरण  में  बुताया  गया  है  कि  यह  इंजीनियर  सात  प्रकार  के  कार्य  करेंगे  ।

 मद  संख्या  ३  में  कहा  गया  है  कि  के  प्रमुख  विभागों  के  लिये  दुर्गापुर  में  सहयोगी  कम्पनियों

 का  टेक्नीकल  कौर  प्रशासनिक संगठन  ।”  मद  संख्या  २  में  कहा  गया  है
 :  कलकत्ता

 में  कम्पनी  के  केन्द्रीय  टेक्नीकल  ate  प्रशासनिक  संगठन  ।”  मैं  नहीं  समझ  पाया  हूं  कि  ये  क्या  काम

 इंजीनियर एक  संगठन  बना  देह  यह  ठीक है  ।  किन्तु  वे  क्या  काम  करेंगे
 ?  हम  १४  करोड़

 और  १२  लाख  रुपये  दे  रहे

 भिनाय  महोदय  :
 माननीय  सदस्य  इस  प्रकार  के  विषय  के  बारे  में  जानकारी  चाहते  हैं  ।

 घएतयल्‍एयतय  ल्
 सदस्य  महोदय  यह  जानना  चाहते  हैं  कि

 हि  उन्हें  किन-किन  कार्यों के  लिये  १४  करोड़ रुपये
 दिये  जा

 रहे

 मल  AAT
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 सुची  में  जो  काम  बताये  गये  हैं  उनमें  एक  स्पष्ट नहीं  है  ।  माननीय  मंत्री
 यदि  जानते हूँ  तो  कह  दें

 अन्यथा  यदि  सम्भव  eat  तो  बाद  में  एक  अनुपूरक  टिप्पण  दे  दिया  जायेंगी
 ।

 सरदार  स्वर्ण  fag:  मैंने  तीन  पृष्ठ  का  विवरण  दे  दिया  है  यदि  किसी  अन्य  बात  के  बारे में

 वह  कौर  जानकारी  चाहते  ह  तो  इस  विवरण  के  आघार  पर  वह  प्रश्न  की  सुचना  दे  सकते  हैं  ।

 में  उसका  विस्तृत  उत्तर  दे  दूंगा  ।

 श्री  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  रूरकेला  भिलाई  में  इसी  प्रकार  के  कार्यों

 का  उत्तरदायित्व  सीधे  परियोजना  अधिकारियों पर  है  ग्रीवा  वे  शुल्क  में  सम्मिलित  यह  योजना

 अधिकारी  कौन  है  ।  इन  कारखानों में  कार्य  क  रने  वाले  परियोजना  अधिकारी  कौन  हे--वे  भारतीय

 हूं  waar  विदेशी  फर्म है  ?

 स्वर्ण  fag:  यदि  संभरण कर्ता  इसे  प्रदान  करेंगे  तो  इसकी  कीमत  उसी  रकम  में
 लित  है  जो  हम  संभरण कर्ता  को  देंगे  ।  कौर  यदि  परियोजना  अ्रधिकारी  इसे  देंगे--अर्थात्  भारतीय

 अधिकारी  इसे  देंगे  तो  इसका  व्यय-भार  वही  भारतीय  परियोजना  अधिकारी  वहन  करेंगे
 ।

 tat  रामनाथन थि  चेट्टियार  :  किन  कारणों  में  सरकार  करोड़  रुपये  का  स्टिंग  देने
 के

 लिये

 तैयार  हो  गई  जब  कि  हम  विदेशी  मुद्रा  की  संकटपूर्ण  स्थिति  से  गूजर  रहे  हैं
 ?

 स्वर्ण  क्योंकि  हमें  देश  के  भीतर  यह  उपलब्ध  नहीं  हो  सका  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :  क्या  माननीय  मंत्री  अ्रघिक  विस्तृत  उत्तर  देंगे

 ?

 सरदार  स्वर्ण  जी  नहीं  ।

 ध्रिध्यक्ष  उन्होंने केवल  यह  कहा  है  प्रश्न  के  उत्तर में  तीन पृष्ठ का  विवरण  दे

 दिया  गया  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :  दो  पृष्ठ  |

 treat  महोदय  :  दो  पृष्ठ--बस  एक  ही  तो  कम  है  ।  यदि  किसी  माननीय  सदस्य  को

 संदेह  हो  तो  वह  प्रश्न  पुछ  सकते  हैँ  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  हमें  फिर  दस  दिन  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  ।

 भ्रिध्यक्ष  महोदय :  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  प्रकार  के  विवरण  के  लिये  उन्हें  इंतजार  नहीं  करना

 पड़ेगा  ।  यदि  वे  माननीय  सदस्य  को  लिखें  तो  वह  बता  सकेंगे  |

 श्री  प०  नायर  :
 क्या  आप  कृपया  यह  निदेश  भी  देंगें  कि  जब  सभा-पटल  पर  इतने  लम्बे

 लम्बे  विवरण  रखे  जायें  तो  उनके  लिये  are  घंटे  का  समय  भी  दिया  जाना  चाहिये  ?  are  इतने

 सारे  विवरण  ह  ।  उन
 सबको  पढ़  कर  प्रदान  पुछना  हरसंभव  यदि  ये  घंटे भर  पहले  दे  दिये  जाते

 तो  शायद हम  इन्हें  पढ़  भी  सकते  थे  ।

 महोदय :  उन्हें  get  पूछने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  वें  किसी  कौर  दिन  ये

 पूछ  सकते  ह  |  वह  पढ़  कर  प्रदान  पूछें  ।  विवरण  देने  का  क्या  उद्देश्य  है  ।  यह  कोई  मौखिक-परीक्षा

 थोड़
 ही  है

 __-- —  नाततुतय ल्‍गल्‍ल्‍एल्‍ल्‍ल्‍एल्‍ल्‍एएएएएएएएआणएणणटण आणणातल्‍युल्‍कट गणा णातल्‍तइतग ककल a  ne  ee  णातल्‍इतग  ककल  ह

 मूल  wast  से
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 यदि  कोई  माननीय  सदस्य  प्रशन  पर  यह  लिख  कर  भेजेंगे  तो  मैं  उस  प्रदान  को  प्राथमिकता

 देने  और  गृहीत  करने  का  प्रयास  करूंगा  क्योंकि  ag  उस  विवरण  से  gut
 ।

 वह  उसी  दिन

 प्रदान  पूछें  श्र  मैँ  उसे  गृहीत  करने  का  प्रयास  करूंगा
 |

 प्रदान
 ।

 हैदराबाद  में  सर  सलारजंग  संग्रहालय

 1*  ११६४.  श्रीमती  लक्ष्मी  बाई  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  ale  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  हैदराबाद  के  सर  सलारजंग  संग्रहालय  को  कुछ  वित्तीय  सहायता  दी

 जाने  वाली  है  ?

 गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  कबीर
 :  इस  संग्रहालय  को

 लेकर  इसे  राष्ट्रीय  संग्रहालय  के  रूप  में  विकसित  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 श्री  रघुनाथ  सिह :  इस  बात  को  देखते  हुये  कि  सालारजंग  म्यूजियम  हिन्दुस्तान  के  बहुत  अच्छे

 म्यूजियमों  में  से  एक  इसकी  इमारत  को  ठीक  हालत  में  रखने  के  लिये  क्या  कोई  इंतिजाम  सरकार
 की  तरफ  से  किया  जायेगा  ?

 att  हुमायूँ  कबीर
 :

 नैशनल  म्यूजियम  बनने  का  मतलब  यह  है  कि  जो  कुछ  दरकार  होगा

 उसका  इंतिजाम  किया  जायेगा  |

 fait  रंगा
 :

 में  इस  प्रदान  शर  उत्तर  को  समझ  नहीं  पाया  |

 श्री  हमायून  कबीर  :
 मैंने  माननीय  सदस्य

 को
 बताया  है

 कि
 यदि  सरकार  इसे  राष्ट्रीय  संग्रह

 -

 लय  के  रूप  में  लेगी  तो  इसे  राष्ट्रीय  संग्रहालय  के  रूप  में  रखने  के  लिये  जो  कुछ  भी  आवश्यक

 श्री  रंगा  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  न्रान्धघ्र  सरकार  भारत  सरकार  के  प्रस्ताव  से  सहमत  हो

 चुकी  ष तै तौ  कया
 ग्रान्ट्स

 सरकार  के  लिये  इस  सम्बध  में  कुछ  अंशदान  करना  आवश्यक  है  ?

 fat  garry
 कबीर

 aie  सरकार  ने  संग्रहालय  की  इमारत  की  लागत  में  लगभग  ५  लाख

 रुपये  का  प्रंदादान  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 fait  जाघव
 :

 दशकों  से  इस  समय  कितना  शुल्क  लिया  जाता  है
 ?

 श्रिया  सहोदय
 :

 व्यौरे  की  इतनी  छोटी  छोटी  बातें  ?

 श्री  जाघव
 :

 दैनिक  वहां  जाते  हें  लेकिन  शुल्क  बहुत  ही  ज्यादा  है
 ।  इसलिये  यथाशीघ्र

 वाही  की  जानी  चाहिय े।

 भ्िध्यक्ष  महोदय
 :

 हैदराबाद  के  इस  संग्रहालय  में
 ?

 fat  जाघव
 :

 जी  हां  ।

 poet  महोदय
 :

 मुझे  पता  नहीं
 ।

 श्री
 gray

 कबीर  कभी यह  एक  राष्ट्रीय  संग्रहालय  नहीं  है  इसलिये  में  यह  नहीं  कह  सकता

 कि  वहां  कितना  शुल्क  लिया  जाता  है
 ।

 गर-सरकारी  तौर  पर  मुझे  बताया  गया  है  कि  यह  लगभग

 as  कराने  है  ।

 aa  अंग्रेजी  में
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 माननीय  सदस्य
 :

 एक  रुपये  दस  रानी  ।

 इन  छोटी  छोटी  बातों  को  तो  उठाया  जाना  चाहिये  ।  शायद  राष्ट्रीय treat  महोदय  :

 संग्रहालय  बनने  के  बाद  यह  कम  हो  जायेगा  |

 अध्यापकों  के  दिक्षा  सम्बन्धी  पर्यटन

 +

 (  at  जाघव
 :

 1११६६.  4
 att  सुबोध  सदा  :

 श्री  नायर  :

 Lat राम  कृष्ण  :

 कया  शिक्षा  मंत्री  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  दिखाया  गया

 at  कि

 शिक्षा  भौगोलिक अथवा  सांस्कृतिक  महत्व  के  स्थानों का  दौरा

 करने  के  लिये  श्रघ्यापकों को  प्रोत्साहन  देने  के  प्रयोजन  से  राज्य  सरकारों  कौर  संघ  राज्य-क्षेत्रों  को

 सहायक  अनुदान  देने की  योजना  के  pelt  कुल  कितनी राशि  मंजूर  की  गई  इसमें  से

 कितनी राशि  प्रत्येक  राज्य  ate  संघ  राज्य-क्षेत्र  के  लिय  है  ;

 क्या यह सहायक यह  सहायक  अनुदान  प्राइमरी प्रो  सेकेन्डरी  स्कूलों  के  अध्यापकों के  लिये  भी

 है  |  ak

 क्या  इन  दोनों  का  संगठन  हो  भी  चुका है  ?

 शिक्षा  मंत्री
 का०  ला०  Wooo  रुपये  चालू वर्ष  के  लिये

 दौर  WX,o000  रुपये  दोष  योजना  भ्र वधि  के  लिये  ।  ये  राशियां  राज्यों  प्रौढ़  संघ  राज्य-क्षेत्रों  के

 लिये  पृथक  रूप  से  नहीं  दी  जातीं  ।

 मान्यता  प्राप्त  प्रारम्भिक  स्कूलों  के  श्रघ्यापकों  ate  अध्यापकों  की  प्रशिक्षण  संस्थापकों

 के  छात्र-प्रघ्यापकों  के  लिये  ।

 जी  नहीं  ।

 यमुना में  बाढ़

 १११६८.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 दिल्‍ली  में  यमुना  में  बाढ़  are  हुई  है  ;

 यदि  तो  उसका  प्रभाव  कितने  गांवों  पर  पड़ा  है  ;

 दस  बाढ़  के  फलस्वरूप  हुई  हानि  का  ब्यौरा कया  है  ;

 (7)  बाढ़-पीड़ित  गांवों  के  निवासियों  को  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  माननीय  सदस्य  का  अवसादीय

 २६-२७  १९५८  को
 यमुना

 की
 सतह  के  बढ़ने  से  है

 ।
 यदि  तो  यमुना  की  सतह  खतरे

 ी के  बिन्दु  से
 ७

 फुट  नीचे  रही
 ।

 ee

 मल  wis  में
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 किनारे  ate  यमुना  के  बीच  में  पड़ने  वाले  पर  ।

 अर  प्रायः  कुछ  भी  हानि  नहीं  हुई  क्योंकि  गांव  वालों  को  समुचित  चेतावनी

 देदी  साथ  गांव  वालों  को  वहां  से  हटाने  की  भी  कोई  जरूरत  नहीं  पड़ी  क्योंकि  बाढ़

 तेजी  से  कम  हो  रही  थी  ।  पिछली  बाढ़  के  समय  यहां  के  ढोर-डंगर  हटाये  जा  चुके  थे  इसलिये  उन  पर

 wt  कोई  नहीं  पड़ा  |

 श्री  नवल
 प्रभाकर  :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  जो  यह  सात  गांव  यमुना  कौर  बांध  के

 में  are  हें  उनको  बसाने  का  काम  बहुत  दिनों  से  विचाराधीन  है  कौर  वे  अभी  तक  नहीं  बसाये

 जा  सके  उनको  हर  साल  जब  भी  पानी  चढ़ता  है  तो  दिक्कत  का  सामना  करना  पड़ता  हैਂ  ?

 पंडित  गो०  ब०
 पन्त

 :
 इसके  लिये  जमीन  कभी  हासिल  कर  ली  गई  थी  उनको  जगहें  भी

 मकान  वगेरह  के  लिये  दी  गई  थीं  ate  यह  भी  कि  बिल्डिंग  लोन  १५००  रुपये  फ़ी  फ़ैमिली  दिया

 यह  भी  था  मगर  लोग  घरों  को  छोड़ने  में  बड़ी  दिक्कत  मानते  हें  ।  इससे

 सेट  मजबूर है  ।  जब दें  सती  उनको  हटाने  का  काम  तो  वह  करना  नहीं  चाहती  कौर  उनको  जहां  तक

 ही  सके  समझाने  का  काम  जारी  है

 दिल्‍ली  प्रशासन  का  पुनर्गठन

 +

 श्री  राधा रमण रमण  :
 TER VER.  श्री  वि०  चरण  शुक्ल  :

 हुन-कार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 नगरपालिका निगम  की  स्थापना  के  कारण  दिल्‍ली  प्रशासन  का  पुनर्गठन  करने  की  जो

 आवश्यकता  पड़ी  है  क्या  उससे  सम्बन्धित  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  प्रदान  किया  जा  चुका  है  ;

 यदि
 तो

 उसकी  खास  बातें  ह  ;  कौर

 इस  बात  को सुनिश्चित करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कि  पुनर्गठन  के

 स  कार्य  में  काम  का  हां  न  हो  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०
 ब०  :  से

 .
 दिल्ली  प्रशासन  के  पुनर्गठन

 के  लिये  मोटे  तौर  पर  प्रस्ताव  तैयार  हो  गये  हें
 प्रो

 अरब  उनका  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 हुन  प्रस्तावों का  उद्देश्य  है  :

 सचिवालय  की  व्यवस्था
 को

 उचित  ढंग  का  बनाना  ;

 सचिवालय
 के

 आकार  को  कम  करना
 प्रौढ़

 यथासंभव  इस  बात की  व्यवस्था

 करना कि  विभागों  के  अध्यक्ष  सचिव  को  बीच  में  डाले  बिना  सीधे  चीफ़  कमिश्नर

 के  अ्रधीन  काम
 कर  ;  र

 (7)  मामलों  का  शीघ्र  निबटारा  किया  जाय  ॥

 श्री  राधा  रमण  :
 कया  दिल्‍ली  प्रशासन  के  पुनर्गठन की  यह  योजना  शीघ्र ही  पुरी हो  जायेगी  ?

 इसमें  कितना
 समय

 लगेगा  ?
 ह  एएए  नि

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 पिंडित  गो०  ब०  पत्त :  अरब  इसमें  अधिक  समय  नहीं  लगना  चाहिये
 ।

 मेरा  ख्याल  है
 कि

 एक  या  दो  महीनों  के  भीतर  ही  इसे  लागू  करना  संभव  होगा  लेकिन  इसे  लागू  शर  क्रियान्वित  करने

 के  पुरे  कार्य  में  कुछ  समय  लग  सकता  है
 |

 श्री  राधा  रस  :  क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  इस  समय  जिस  स्थान  पर  कार्य  कर  रहा  है  वह  खाली

 हो  जायेगा  ate  क्या  उसे  नगरपालिका  निगम  को  उसके  बढ़े  हुये  काम  के  लिये  दे  दिया  जायेगा
 ?

 कशी  गो०  ०  पन्त  मेरा  ख्याल  तो  नहीं  है  कि  वह  स्थान खाली  होगा  ।  ale  कोई  स्थानक

 खाली  gar  और  उसे  देना  संभव  gar  तब  विचार  किया  जायेंगी  कि  उसके  से  बरच्छा  क्या

 उपयोग हो  सकता  है  ।

 पति  TAT  रमण  :
 पुनर्गठन  की  जिस  योजना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  उससे  कितनी

 बचत  होने  की  सं  भावना  है
 ?

 क्या  उसके  बारे  में  कुछ  झ  है
 ?

 पंडित  गो०
 mit  ही  कुछ  निश्चित  आंकड़े  बताना  संभव  नहीं  में  बता  चुका

 हूं  कि  व्यौरा  तेयार  किया  जा  रहा  है  कौर  इसको  श्रन्तिम  रूप  देने  के  बाद  ही  हम  कुछ  fat

 संख्या बता  सकते  हे  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  यंह  जो  पुनर्गठन  होगा  तो  उससे  श्रमिक

 दृष्टि  से  कितनी  बचत  होगी  ?

 महोदय
 :

 वह  wal  ही  इसका  उत्तर  दे  चुके  हैं  ।

 पंडित  गो०  ब०
 कोशिश

 तो
 होगी

 या  यह  तो  झ्राख़िर  में  मालूम  होगा  |]

 श्री  वाजपेयी

 अध्यक्ष  महोदय
 :  म  कई  प्रश्नों  की  अनुमति  दे  चुका  हूं  ।

 उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति

 (  श्री  राम  कृष्ण
 |

 श्री  वाजपेयी

 19१७१.  श्री
 पाणि ग्र हो

 :

 शव नज प्पा

 सरदार  इक़बाल

 कया  गृह-कार्य मंत्री  १०  १९५८  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १५८४ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  सरकार  ने  तब  से  ऐसे  उपयुक्त  व्यक्तियों  की  अखिल  भारतीय  तालिका  तैयार  करने

 के  प्रदान  पर  विचार  किया  है  जिनमें  से  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  लिये  चुनाव
 किया जा  सके  ;

 यदि  तो  कया  अन्तिम  निर्णय  किया
 गया  है  j

 कौर

 मूल  अंग्रेजी  में



 ११.  ?  fuss  मौखिक  उत्तर  Ive

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  इस  तालिका  में  शामिल  करने  के  लिये  नामों
 की  सूचियां भेजी

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  बह्०  :
 राज्य  सरकारों से  यह  अनुरोध

 किया  गया  है  कि  वह  acd  अपने  मुख्य  न्यायाधीशों  के  परामर्श  से  न्यायिक  पदाधिकारियों atk

 वकीलों में  से  एसे  व्यक्तियों  की  सूचियां  तैयार  करें  जो  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश  के  पद  पर

 नियुक्त  किये  जाने  के  लिये  उपयुक्त  हों  कौर  इस  सुची  को  भारत  सरकार  के  पास  भेज  दें

 सूची  तैयार  करने  से  पहले  यह  सूचियां  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  को  दिखा  दी  जायेंगी  ।

 अरब  तक  केवल  कुछ  ही  राज्यों से  उत्तर  मिले  हैं  ।  भ्रमण  राज्यों  के  उत्तरों की

 किया  रही

 श्री  रामकृष्ण  :  किन-किन  राज्यों  ने  सुचियां  भेज  दी  हैँ  ?

 पंडित  गो०  ब०  पन्त  :  पश्चिम  मध्य  प्रदेश  अर  जम्मू  तथा  काश्मीर  |

 इन  राज्यों  के  बारे  में  मुझे  निश्चित  रूप  से  पता  है  ।

 श्री  कासलीवाल  :
 क्या  भारत  सरकार  ने  राज्य  को  एसी  कुछ  हिदायतें  भेजी  हैं

 कि  किन  श्रेणियों  के  व्यक्तियों की  इंस  पद  के  लिये  सिफारिश की  जानी  चाहिये  ?

 पंडित  गो०  qo  पन्त  :  इन  श्रेणियों  का  तो  उल्लेख  किया  ही  जा  चुका  है  ।  उन्हें  वकील

 होना  चाहिये  या  न्यायिक  सेवा  के  सदस्य  होना  चाहिये  कौर  संविधान  के  अधीन  ऐसे  किसी  भी

 व्यक्ति  को  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  नियुक्त  करने  का  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  जो

 न्यायिक  सेवा  में  दस  तक  न  रह  चूका  हो  AT  १०  प  तक  एडवोकेट  न  रह  चुका  हो  ।

 श्री
 :

 उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  राज्य  पुनर्गठन

 आयोग  ने  कुछ  सिफ़ारिशों की  थीं  क्या  राज्य  सरकारों  ने  उन  सिफारिशों को  स्वीकार  कर  लिया
 3
 ष

 r  ?

 गो०  न  उन  सिफ़ारिशों  के  सिद्धान्त  स्वीकार  कर  लिये  गये  हैं  ।

 fart  पाणिग्रहण
 :

 उड़ीसा  के  लिये  किन-किन  न्यायाधीशों  की  सिफारि दा  की  गई  है  ?

 भरिया  महोदय :  क्या  इन  नामों
 पर

 विचार  करने  के  लिये  हमें  कोई  समिति नियुक्त  करनी

 है
 ?

 नहीं--यह ठीक  नहीं  है  ।

 पंडित  गो०
 बन०

 wit  वह  मेरे  पास  नहीं  है  लेकिन  बाद  में  उन्हें  प्रकाशित  नहीं  किया
 जायेगा  ।

 श्री  रंगा
 :  कया  उनके  सुझावों के  लिये  कोई  अधिकतम  संख्या  निश्चित की  गई  है

 ?
 हूँ पांच या

 दस  नामों की  कोई  भी  अधिकतम  संख्या  ?

 गो०  ब०  wa:  कोई  संख्या  निश्चित  नहीं  की  गई  है  ।

 pat  जगन्नाथ  राज्यों  ने  जिन  व्यक्तियों  के  नामों  की  सिफारिश  की  है  क्या  उनमें  से

 —————
 ma  तक  एक  भीਂ  नियुक्त  किया  गया  है

 ?
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 jaitsa  गो०  ब०  जहां  तक  इन  सूचियों  का  सम्बन्ध  हम  अन्य  राज्यों  की  सूचियों

 की  प्रतीक्षा कर  रहे  हैं  श्र  कभी  कोई  अन्तिम  सूची  तैयार  नहीं  की  गई  है  |

 ott हेम  कया  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  चुनने  में  वकीलों  ate  जजों  की  कोई

 प्रतिशत  संख्या  निश्चित  की  गई  है  ?

 गो०  qo  कोई  प्रतिशत नहीं  तय  की  गई  है  ।  राज्यों  से  अपने  प्रस्ताव  भेजने  को

 कहा  गया  है  ताकि  एक  airy  तालिका  बनाई  जा  सके  ।

 श्री  तंगामणि :  क्या  राज्य  सरकारों  को  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष रूप  से  इस  बात  की  हिदायत

 दी  गई  है  कि  वह  ऐसे  वकीलों  के  नाम  न  भेजें  जो  कोई  विशेष  राजनीतिक  विचार  रखते  हों
 ?

 गो०  ब०  इस  बात  का  मुझे  ख्याल  नहीं  पाया  |

 समुद्र  सीमा-दुबक  अधिनियम

 TPO.  श्री  मुरारका  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  हाल  के  उस  फैसले  की  कौर

 न

 शर जा  है  निद  सद  सोना  दगा  प्रतिनिध  को  परों  को

 अध

 बलिए  शिगा  गद

 यदि  तो  सरकार  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  वाली  है  ?

 उपमंत्री  न  to  :  माननीय  सदस्य  का  मतलब  शायद  बम्बई

 उच्च  न्यायालय  के  उस  निर्णय  से  है  जो  उसने  झ्र मीन चन्द  वल्लभ जी  बनाम  एम०  जी०

 श्रीराम  शर  अन्य  के  मामले  में  १९४५७  के  विविध  प्राप्त  संख्या  २१  पर  दिया था  ।  १५

 १९५८ को  दिये  गये  इस  निणंय  में  न्यायमूर्ति  श्रीਂ  के ०  cho  देसाई  ने  यह  विचार  प्रकट  किया
 कि

 धारा  १७८-क  में  निहित  उपबन्धों  जहां  तक  उनका  सम्बन्ध  स्वर्ण  से  अ्रनुचित श्रौर संविधान ate  संविधान

 के  अनुच्छेद १६  (2)  शर  के  घिन  गारंटी  किये  गये  मूल  अधिकारों  का  उल्लंघन

 करने  वाला  माना  जाना  चाहिये  ।

 सरकार  ने  बम्बई  कस्टम्स  के  कलेक्टर  को  बम्बई  उच्च  न्यायालय  की  एपेलेट  बैंच
 के

 समक्ष  इस  निर्णय  के  विरुद्ध  अपील  दाखिल  करने  का  निदेश  दिया  है  ।  इसलिये यह  मामला

 न्यायाधीश है  ।

 श्री  मुरारका
 :  इस

 निर्णय  से  क्या  सरकार  के  लिये  कुछ  व्यावहारिक  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो
 गई  और  यदि  तो  क्या  ?

 fat ब०
 रा०

 कुछ  श्रमिक तो  नहीं  हैं  ।  उन्होंने  सिर्फ  इतना  कहा  है  कि  जहाँ  तक
 बम्बई  राज्य  का  सम्बन्ध  है  अर्भ

 करा
 १७८-क  लागू  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।

 ena  —  an
 मल  अंग्रेजी  में
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 प्रश्नों  कें  लिखित  उत्तर

 छात्र  वृत्तियां

 1* ११३८.  श्री
 श्रीनारायण

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 विदेशों  में  विदेशी  भाषा द्र ों  का  अध्ययन  करने  के  लिये  भारतीय  राष्ट्रजनों को  प्रोत्साहित

 करने  की  योजना  के  घिन  wa  तक  कितने  व्यक्तियों  को  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  गयी  हैं  ;

 क्या  यह  योजना  चल  रही  है  ;

 क्या  अ्रध्ययन  के  क्षेत्र  में  लौटने  वालों  के  साथ  कोई  सम्पर्क  रखा  जाता

 है
 ;  ौर

 इस  योजना  के  aia  जिन  क्षेत्रों  की  परिकल्पना  की  गई  थी  उनमें  कितने  विद्वान

 विदेशी  भाषाओं  के  अपने  ज्ञान  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  ६६  ।

 इसे  चालू  रखने  का  wea  विचाराधीन है  ।

 जी  हां  ।  सभी  श्रष्ययनाियों  को  अपना  अध्ययन  पूरा  कर  लौटने  पर  प्रयत्न

 और  साथ  ही  ७५  रोजगार  के  बारे  में  पुरी  रिपो  देनी  होती  है  ।

 विदेशों  में  अपना  श्रष्ययन  पूरा  कर  श्री  तक  yy  भ्रध्ययनार्थी वापस  लौटे  इन में

 से
 ४४

 व्यक्ति  ऐसे  स्थानों  पर  काम  कर  रहे  हैं  जहां  उनके  ज्ञान  का  पुरा  उपयोग  किया  जा  सकता

 है  ।

 बाल  संग्रहालय  कौर  बाल-भवन

 सुबोध  हुसैन
 १११३६.

 सरदार  इक़बाल  सिह  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तिम  रूप  से  स्वीकृत  बात  संग्रहालय  कौर  बाल-भवन  की  योजना  की  मुख्य  बातें

 क्या  हैं  ;

 क्या  इसके  भवन  का  निर्माण  करने  के  लिये  सरकार  ने  आवश्यक भूमि  प्राप्त  कर  ली

 यदि  तो  क्या  तब  से  निर्माण  कार्य  area  हो  गया  है  ;  अरार

 wa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  काठ  ला०  :  लोक-सभा
 पटल

 पर  एक  विवरण  रखा

 जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४५,  अनुबन्ध  संख्या  २८]

 जी  हां

 बालभवन  का  निर्माण  प्रारम्भ  हो  गया  है  लेकिन  बाल-संग्रहालय  का  निर्माण  कार्य

 oil  आरम्भ  नहीं  gars  ।

 बालभवन के  निर्माण  का  कुछ  पूरा  हो  गया  a  नन  नाना

 पूल  अंग्रेजी में
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 लोहे  पैर  इस्पात  का  आयात

 1*  ११४६.  सरदार  इक़बाल  fag
 :  व्या  इ  ,  खान  श्र  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चालू  वर्ष  में  लोहे  श्र  इस्पात  के  आयात  में  कमी  होने  की  प्राया

 )  यदि  तो  क्यों क्यों  ;

 क्या  में  इस  कमी  का  देश  पूय  विकास  योजनाओं पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़गा

 यदि  तो  fea  रूप  में
 ?

 खान  शौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 जी  हा

 विदेशी  की  कमी  के  कारण  ;

 जी
 कुछ  हद  तक

 ।

 यद्यपि  योजना  के  मुख्य  भाग  at  योजनाओं  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  तो  कोई

 संभावना  नहीं  लेकिन  अरन्य  परियोजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  में  औसतन  एक  वर्ष  की  देर

 होने  की  संभावना है  |

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  विमान  को  खरीद

 1११४८.  श्री  वि०  च०  शुक्ल  :  क्या  खान  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  हिन्दुस्तान स्टील  (  )  लिमिटेड  ने  हाल  ही  में  एक  विमान  खरीदा

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  को  विमान  खरीदने  की  श्रावस्यकता  पड़  नें
 के  विशिष्ट  कारण  बया

 यदि  इस  विमान  को  खरीदने  से  कुछ  बचत  हुई  हो  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 इस  विमान  की  देख-रेख  कौर  संचालन  पर  अब  तक  कुल  कितना  घन  व्यय  garg
 ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  cay  of  ai

 इस्पात  के  तीनों  कारखानों  वाले  स्थानों  विशेष  रूप  से  रूरकेला  ake  भिलाई

 में  नियमित  विमान  सर्विस  नहीं  जातीं
 ।  गाड़ियों के  समय  भी  सुविधाजनक नहीं  हैं  शर  गाड़ियों  के

 समय  में  हेर  फेर  करने  की  भी  कुछ  सीमा  होती  है  ।  इस  कम्पनी  के  वरिष्ठ  कार्याध्यक्षों
 भर  इन  तीनों  कारखानों  के  प्रमुख  विशेषज्ञों  के  लिये  शीघ्रगामी  यातायात  की  व्यवस्था  के  लिये

 एक  विमान  का  होना  अत्यावश्यक माना  गया  था  क्योंकि  उन्हें  इन  परियोजनाओं के  स्थानों  पर

 जाना  पड़ता  है  1

 यह  विमान  मुख्य  रूप  से  शीघ्रगामी  परिवहन  की  व्यवस्था  के  लिये  खरीदा  गया  था  t
 ह

 मिल  अंग्रेजी  में
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 aa  तक  इस  विमान ने  कुछ  १००  घंटे  की  उड़ान  की  है  प्रौढ़  प्रति  घंटे  की  उड़ान  की

 जिसमें देख  रेख  ate  चालक  वर्ग  के  वेतन  शामिल  '€2  ४३  प्रधान  ४  रुपये

 प्रति  मील  कती  गई  है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  को  इस्पात
 का

 संभरण

 1११४९.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  खान  श्र  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  परिश्रमी  बंगाल  में  इस्पात  की  मांग  में  प्र
 आयरन  एण्ड  स्टील

 कंट्रोलर  द्वारा  उस  राज्य  को  संभरण  किये  जाने  वाले  इस्पात  परिमाण  गौर  किस्म  दोनों  ही

 दृष्टियों  से  समन्वय  का  अभाव

 १६५६-५७  र  १९५७-५८  में  गरब  तक  पश्चिम  बंगाल को  कितने

 इस्पात का  संभरण  किया  गया  वास्तव  में  उनकी  मांग  कितनी  थी  ?

 खान  शौर  इंधन  मंत्री  स्वरण  सिंह  जी  at

 पिछले  तीन  वर्षों  में  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  की  आवंटन  कौर  संभरण  का

 विवरण इस  प्रकार  है  :

 मांग  भेजा  गया

 टन  ot

 ZEKY—UE  834,5  ३७  4%, 292  जानकारी

 लब्ध  नहीं

 VEXR—NY  ,  १७८,९€  ४४  ६४,०४४

 BeXo—¥s  Yok, WY  Yo, as  ३  VL

 विश्वविद्यालयों  के  अध्यापक

 १९१४४.  श्री  मोहन  स्वरूप  :  क्या  farart  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  विश्वविद्यालय  भ्र नू दान  आयोग  ने  उत्तर  प्रदेश  के  सभी

 विश्वविद्यालयों  को  एक  परिपत्र  भेजा  है  जिसमें  उनसे  कहा  गया  है  कि  वे  अपने  भ्रध्यापकों

 के  वेतन-क्रमों  में  सुधार  करें  ate  यह  कि  वह  अध्यापकों  के  बढ़े  हुए  वेतन  क्रम  का  ५०

 प्रतिशत  अर्श  देने  को  तैयार  हैं  ;  भर

 यदि  तो  यह  योजना  कब  क्रियान्वित  की  जायेगी  तौर  अयोग  इस  संबन्ध

 में  कितनी  राशि  का  भुगतान  करेगा
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ato  ः  श्र  (a)  यह  योजना  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  के  अधीन  विश्वविद्यालयों  और  संबद्ध  कालेजों  में  भ्रध्यापकों  के

 के  सुधार  के  संबंध  में  इस  योजना  के
 aha  महिला-कालेजों के  बढ़े हुए  व्यय

 ——

 मूल  was  ba |
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 का  ७४  प्रतिदिन  कौर  पुरुषों  के  कालेजों  का  ५०  प्रतिशत  भार  आयोग  उठायेगा  ।

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  उत्तर  प्रदेश  में  बनारस  शर  लखनऊ

 विद्यालयों  को  परिपत्र  भेजे  ह  लेकिन  न  संबंधित  विश्वविद्यालय  त्र  न  राज्य  सरकार

 निर्धारित  आघार  पर  व्यय  उठाने  को  तैयार  हुई  ।  इलाहाबाद  विश्वविद्यालय  के  एक  कालेज

 को  छोड़  करार  किसी  भी  कालेज ने  आयोग  द्वारा  दी  जाने  वाली  राशि  के  बराबर  राशि

 का  उपबन्ध  करने  की  इच्छा  नहीं  प्रगट  की  है  ।  विश्वविद्यालय  waar  योग  इस  कालेज  से

 उसके  अध्यापकों को  किये  जाने  वाले  बकाया  भुगतान  के  बारे  में  लिखा-पढ़ी कर  रहा  है  ।

 उपर्युक्त  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  wit  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  उत्तर

 प्रदेश  के  संबंधित  विश्वविद्यालयों  के  कालेजों  में  कब  यह  योजना  क्रियान्वित  की  सकेगी

 ar  aah  इस  संबंध  में  कितनी  राशि  का  भुगतान  करेगा

 दिल्‍ली  की  प्रतिलिपि  एजेंसीਂ

 1११६०.  श्री  प्र ०  Fo  FT  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्‍ली  की  प्रतिलिपि  एजेंसी  से  झ्र भि लेखों  की

 fra  प्रतिलिपियां  प्राप्त  करने  में  लोगों  को  कितनी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ;

 श्र

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  जाने  वाली
 है

 ?

 गाह-कार्यो
 मंत्री  गो०  ब०  :  सरकार  को  अभिलेखों  की  प्रमाणित

 प्रतिलिपियां  प्राप्त  करने  में  देर  होने  शादी  की  शिकायतें  मिली  है ं।

 प्रतिलिपि  एजेंसी  का  पुनर्गठन  किया  जा  रहा

 छात्रवृत्तियां

 1११६१.  श्री
 प०

 ला०  बारूपाल
 :  क्या  दिक्षा  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  देने  वालाਂ

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंग े:

 भारत  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  पब्लिक  स्कूलों  में  प्रवेश  प्राप्त  करने  वाले

 छात्रों
 को

 योग्यता  के  arent  पर  छात्रवृत्तियां  देने  के  लिये  १९५८  में  छात्रवृत्ति  विभाग  को

 कितने  प्रार्थना-पत्र  प्राप्त  हुए  ;

 इन  छात्रों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  प्रार्थना  पत्र  स्वीकार  किये  गये  हैं  और
 उनमें  से  कितने  छात्र  भ्रनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  हैं  ;  कौर

 (7)  कितने  छात्रों  को  उपरोक्त  स्कूलों  में  भर्ती  किया  गया  है  ।

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  aver)

 प्रारम्भिक अवस्था  में  ७१६  थे
 इन  में  से  २२  अनुसूचित  जातियों के  थे  और

 १७  अनुसूचित  कबीलों  के  ।

 मालूम  क्योंकि
 प्रभी

 तक  अन्तिम  रूप  से  चुनाव  नहीं  हुए

 ‘Copying  Agency  Delai,
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 श्रौषघीय  तथा
 प्रसाधन  सामग्री  PENN

 1११६५.  थी  झूलन  सिह  क्या
 faa  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  औषधीय
 तथा  प्रसाधन

 सामग्री
 )

 अधिनियम  के  अधीन  प्राप्त

 शक्तियों  का  उपयोग
 उस

 प्रकार
 की

 वस् तुझ ों  पर  लगाये  जा  सकने  वाले  शुल्क  में  आंशिक
 maa  पूर्ण  से  छूट  देने  के  लिये  किया  गया  है  ;

 शौर

 इस  प्रकार  का  उपयोग  किस  सीमा  तक  किस  ढंग  से  किया  गया
 है

 ?

 वित्त  उपमंत्री  (at  ब०  रा०  जी  att

 इन  के  संबंध  में  छूट  दी  गयी

 (१)  बाधित  फैक्ट्रियों  या
 भाण्डागारों  से  डिस्पेन्सरियों  या  ऐसी  अन्य

 ज्ञातव्य  संस्थाओं  को  सीधे  संभरण  की  जाने  वाली  श्रौषघधीय  सामग्री  जो  ग़रीबों

 को  मुफ्त दवा  देते

 (2)  स्वजनीय  एल्कोहल  युक्त  आयुर्वेदिक  औषधीय  सामग्री  जिसमें  २  प्रतिशत

 स्पिरिट  से  भ्रमित  न  मिली  हो  ॥

 (3)  स्व-जनित  एल्कोहल  युक्त  ऐसे  आयुर्वेदिक  औषधीय  सामग्री  जो  चिकित्सकों  ने

 केवल  ५  रोगियों  की  दवा  में  देने  के  लिये  ही  तयार  की  हो  ।  इसके

 नियमों  में  यह  उपबन्ध  भी  है  जिस  के  अधीन  सरकार  सरकारी  गज़ट  में

 सुचना  निकाल  कर  व्यवसाय  या  लोकहित  में  उन  sea  जिन  पर  शुल्क

 लगाया  जा  सकता  शुल्क  में  श्रांदिक  भ्रमणा  पूरी  छट  दे  सकती  है  लेकिन

 at  तक  इस  उपबन्ध  के  अधीन  छूट  देने  का  कोई  अवसर  नहीं

 शनिवार  दारी  रिक  दिक्षा

 |
 1११६७  श्रीमती  इला  पाल चौधरी :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 के

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  १९-२२  वर्ष  के  झाड़ू-समूह  के  लड़कों  के

 लिये  श्रनिवायं  शारीरिक  दिक्षा  लागू  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 क्या  इस  मामले  में  कुछ  अंतिम  निर्णय  हुमा  है  ;  अर

 यदि  तो  इस  निर्णय  को  कब  लागू  किया  जायगा ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  जी  नहीं  ।

 शौर
 प्रदान

 उत्पन्
 नहीं  होत े।

 मिल  sash में  ।
 Self  generated  Alcohol.



 दे  1  लिखित  उत्तर  ११  Zeus

 मुख्य  न्यायधीशों  का  सम्मेलन

 1११७०  Matar  क्या  गह-कार्य  मंत्री  १७  १९५७ के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ११९७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मुख्य  न्यायाधीशों  के  सम्मेलन  में  हुए  विचार  विमश  के  फलस्वरूप

 सिफारिशें  या  सुझाव  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विचार  ate  fora  के  लिये  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 और यदि  तो  इस  प्रकार  की  सिफारिशों  की  महत्वपूर्ण  बातें  क्या

 उन  पर  क्या  निर्णय  किया  गया

 गृह-कार्यो  मंत्री  गो०  ब०  ate  भारत के  मुख्य  न्यायाधीश

 न  सम्मेलन  की  कार्यवाही  सारांश  की  एक  प्रति  के  साथ  उसके  निष्कर्षों  की  प्रति  भेजने  की

 कृपा  की  थी  जिन  सुझावों  पर  केन्द्रीय  सरकार  को  कार्यवाही  करनी  थी  उनको  श्र  की  गयी

 ee
 कार्यवाही  का  विवरण  इस  प्रकार  है

 :--

 सम्मेलन के  निष्कर्ष  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  at  गयी
 कार्यवाही

 "  विचाराधीन  मामलों  को  रि को  निबटाने  के  लिये  १.  कुछ  अ्रतिरिक्त  न्यायाधीश  नियुक्त  किये

 उच्च  न्यायालयों में  प्रतिष्ठित  cararerar  गये  हैं  ।  जब  भी  राज्य  सरकारों से

 नियत  किये  जायें  नये  प्रस्ताव  बात  केन्द्रीय  सरकार  उन

 पर  पुरे  घ्यान  से  विचार  करती

 स्थानों मेंਂ  नियुक्ति  के  लिये  २.  राज्य  सरकारों  को  लिखा  गया  है  कि  वह

 रूढ़  डिस्ट्रिक्ट  जजों  की  अखिल  भारतीय  अपने  अपने  मुख्य  न्यायाधीशों  की  राय

 तालिका  तयार  की  जाय  लेकिन  एडवोकेट ों  से  ऐसे  न्यायिक  पदाधिकारियों  ar

 की  इस  प्रकार  की  तालिकायें  बनाना  कठिन  वकीलों  की  तालिबान  तेयार  कर  लें

 होगा  |  पदारूढ़  उच्च न्यायालयों  के  जिन्हें  उच्चन्यायालयों  के  न्यायाधीश

 शीशों  की  अन्य  राज्यों  को  बदली  संबंधित  नियुक्त  करने  के  लिये  उपयुक्त  समझा

 न्यायाधीश  की  सहमति  से  ही  की  जाय  ।  जाय  |  किसी  न्यायाधीश  की  इच्छा

 के  विरुद्ध  उसका  तबादला  अन्य  राज्यों

 में  नहीं  किया  गया
 अक  eS

 पश्चिमी  बंगाल  में  पाकिस्तानी

 1*११७३.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fix

 इस  वह
 उन

 पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों  के  विरुद्ध  क्या  कार्य  वाही
 की  गयी  है  जिनके  बारे  में  यह  पता

 चला  कि  वे  पश्चिमी  बंगाल  में  अपन  श्राप  को  भारतीय  नागरिक  घोषित  करक े'  रह  रहे

 गृह-कार्य
 मंत्रालय  राज्य  मंत्री  :  उन  व्यक्तियों  जो  कि  झूठ  में

 ही  ओपन  आप  को  भारतीय  नागरिक  घोषित  करके  पश्चिमी  बंगाल  में  रहते  हुए  पकड़े  गये
 विदेशवासी  विधियां  १९५७,  के  अधीन  वापिस  पाकिस्तान भेज  दिया

 गया  उन  लोगों  जो  कि  अनधिकृत  रूप  से  रहते  हुए  पकड़े  गये  हें ;  उक्त  अधिनियम
 के  उपबन्धों  के  अधीन  अभियोग  चलाया  गया  है  ।

 मल  wast  में



 लिखित  उत्तर  २८५५ ११  Zeus

 सरकारी  कर्मचारियों  को  उपदान

 1*११७४.  श्री  विभूति  मिश्र  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  केन्द्रीय  सरकारी  अस्थायी  तमंचा  रियों
 के  उपदान

 देने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रस्थापना  का  स्वरूप  क्या

 वित्त  उपमंत्री  तारके इव री  सिन्हा  )  शर  वतन  ग्रा योग

 (१९५७)  की  नियुक्ति से  कुछ  समय  भारत  सरकार  इस  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  रही

 थी  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  उन  अस्थायी  कर्मचारियों  को  उपयुक्त  के  sare  उपदान  दिया

 जाये जो  कि  स्थायी  अथवा  भ्र स्थायी  बनने  से  पहले  ही  सेवा  से  निवृत्त  हो  छटनी में  द्र

 जायें  प्रिया  मर  जायें  |  परन्तु  क्योंकि  wa  यह  विषय  वेतन  भक्तियोग  के  निर्देश पद  में

 लित  कर  दिया  गया  इसलिये  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  आयोग  की  सिफारिशें  art

 तक  उस  पर  विचार  करना  स्थगित  कर  दिया  जाये

 यमुना  नदी  का  साग  परिवर्तन

 2 29y.
 श्री  राधारमण  :

 श्री  to  चे  फार्मा  :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  यमुना  नदी  की  धारा  को  उन  पक्के  घाटों  के  निकट  लाने  के  लिये

 कोई  कार्य  करने  का  विचार  रखती  जो  कि  नदी  के  रास्ते  के  बदल  जाने  से  उस  समय

 सूने  और  बेकार  हो  गये

 यदि  तो  किस  प्रकार  का  कार्य  करने  का  विचार .
 3.
 QQ»

 क्या  उसके  लिये  कोई  राशि  निर्धारित  की  गयी  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  किन्हीं  प्राकृतिक

 कारणों  से  यमुना  नदी  ने  अपना  रास्ता
 बदल  लिया  है  शौर  wa  वह  क़ुदसिया  ake  निगमबोध

 घाटों से  लगभग  २,००० फुट  दूर  बह  रही  नदी  को  घाटों  के  निकट  लाने  के  लिये

 wea  कार्यवाही  के  रूप  में  नदी  पर  एक  मिट्टी  का  बना  दिया  गया  है  कौर  एक

 बुलडोजर  के  द्वारा  घाटों  के  पास  एक  नहर  बना  दी  गयी  इस  किये  के  लिये  दिल्ली  प्रशासन

 द्वारा  ६,४०५  रुपय  war  किये  गये  नदी  को  दायीं  are  लाने  के  लिये  cat

 वालियां  करनीਂ  पड़ेंगी  कौर  वे  पुना  में  केन्द्रीय  जल  पथ  गवेषणा  संस्था  द्वारा  प्रयोग  किये  जाने

 के  बाद  ही  की  जा  सकेंगी  ।.  मानसून के  बाद  नदी
 को  दायीं  कौर  लानें  के  लिये  सर्वेक्षण  किये

 जायेंगे  और  उसके  बाद  ही  इस  प्रकार  के  प्रयोग  किये  जा  सकेंगे  |

 मूल  अंग्रेजी  में



 २८५६  लिखित  उत्तर  ११  १९५८

 चना  ज ott >  ०  एल०  टेलर

 (St  वाजपेयी :

 ११७६.  श्री  रघुनाथ  fag:

 इक़बाल  सिंह :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि  ५  १९५८  को  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  श्रसिसटेण्ट

 इंस्पैक्टर  जनरल  श्राफ  श्री  जॉन  लेसली  टेलर  वाला  नामक  स्थान  पर  भारत  की  सीमा

 में  दाखिल  हो  गये  थे  ;

 यदि  तो  उनके  पास  ब्रिटिश  पार  पत्र  था  ;

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पाकिस्तान  के  समाचार-पत्रों  की  खबर  की  कौर

 किया  गया  है  कि  वह  पाकिस्तान  बेतार  संचार  संहिता  चाबियां ले  कर
 पाकिस्तान

 से

 गायब हो  गया  है  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  की  उसके  प्रति  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 ety  तातार  )
 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  दब  ACER  ॥  .  नी  at

 att

 जी  at

 <  2 बाद  में  भारत  cara  उच्च  ने  बताया  कि  ag  रिपोर्ट  ग़लत

 हिमालय  बेक  लिमिटेड

 1*₹११७७. श्री हेम राज : श्री  हेम  राज  :  क्या  वित्त  मंत्री  १९४५८  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 २१२०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत के  रक्षित  aa  ने  हिमालय बैंक  लिमिटेड  कांगड़ा  के  सम्बन्ध

 में  भ्र पना  प्रतिवेदन  पुरा  कर  लिया  है  सरकार  को  प्रस्तुत
 कर

 दिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 उपमंत्री  तारकेश्वर  :  att

 बेक  के  सम्बन्ध में  कोई  कार्यवाही  करने  का  फिलहाल  तो  seq  उत्पन्न  नहीं

 क्योंकि  way  मामला  कचहरी  में

 त्रिपुरा  में  प्राइमरी  स्कूल

 a  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 त्रिपुरा  के  कितने  प्राइमरी  स्कूलों  को  इस  समय  सरकारी  सहायता  मिल  रही
 ?

 ere  अंग्रेज़ी  में



 ११  Vays  लिखित  उत्तर  रद  ५७

 REX  —us  में  उनमें  से  प्रत्येक  स्कूल  को  कितनी  राशि  दी  गयी  a

 क्या  इन  स्कूलों के  लिये  स्वीकृत  राशियां  प्रति  मास  समय  पर  पहुंच  नाती  हैं  ;

 क्या  इस  राशि  को  अरब  बढ़ा  देने  का  कोई  विचार  है  ?

 गंदी  मंत्री  व्हा०  Ato  :

 ३६०  रुपय  प्रत्येक  स्कूल  को

 प्रायः  जब  किसीਂ  नये  स्कूल  के  लिये  अनुदान  दिया  जाता  है  अथवा  किसी अनुदान  का

 पुनर्गठन  किया  जाता  है
 तो

 उस  समय  कुछ  देर  लग  ही  जाती  है  ।

 फिलहाल  तो  नहीं

 राष्ट्रमंडल  सेनाध्यक्ष  सम्मेलन

 1११७६.  श्री  छः  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  लन्दन  में  राष्ट्रमण्डल  के  सेनाध्यक्षों  का  एक  सम्मेलन  हु  था ;
 भ्र ौर

 of  तो  क्या  सरकार  को  इस  सम्मेलन  के  बारे  में  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया

 प्रतिरक्षा  मंत्री
 कृष्ण  जी  हो

 सम्मेलन  में
 की

 गयी  बातचीत  अनौपचारिक  तथा  प्राइवेट  है
 ।

 राम  लक्षण
 १११८०.

 इकबाल

 कया  शिक्षा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विद्यार्थियों  के  लिये  छात्रावास  बनाने  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 गया है  ;  र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा
 '

 क्या

 शिक्षा  मंत्री  का  लाठ  श्रीमाली  )
 :

 उस  योजना के  अनुसार

 से  &  काम  किया  जा  रहा

 सम्बद्ध  माध्यमिक  शिक्षक  प्रशिक्षण  कॉलेजों  और  बुनियादी  तथा

 समाज  शिक्षा  संस्थाओं  के  लिये  छात्रावास  बनवाने  के  लिये  ऋण  देने  की  योजना  PEXR—KO

 से  ही  लाग  है  ।  राज्य  सरकारों  से  यह  कहा  जाता  है  कि  वे  हर  तरह  से  पूर्ण  प्रस्थापनायें  भेजें

 राज्यों  के  लोक-निर्माण  विभागों  द्वारा  ननदों  ak  sat  की  स्वीकृति  ;  छात्रों

 के  सम्बन्ध  में  सभी  आंकड़ों  का  संग्रहण  ;  स्थान की  जन  संख्या ;  भूमि  की  सम्बन्धी

 )
 «

 शादी
 जिनमें  किसी  उल्लिखित  तिथि  तक  का  प्राथमिकता  क्रम  बताया

 गया

 मल  अंग्रेजी  में
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 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्थापनाश्रों  पर  विचार  किया  जाता  है  ्र  किसी  ag  विशेष  में

 उपलब्ध  राशि  कोਂ  ध्यान में  रखते  हए  किसी  संस्था  को  धन  देने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  किया

 जाता  है

 विश्वविद्यालयों  तथा  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  क  कालेजों  को  भी  छात्रावासों

 शिक्षकों  के  क्वार्टरों  के  लिये  fasafaareaa  अ्रनदान  आयोग  की  सिफारिशों  पर  ऋण  दिये

 a  |

 मूल  योजना में  तो  यह  विहित  था  कि  छात्रावासों के
 #

 लिये  दिये  जाने  वाले  ऋणों  पर  कोई

 व्याज  न  लिया  हाल  ही  में यह  निर्णय  किया  गया है  कि  ३१  १९४७

 के  बाद  war  किये  जाने  वाले  ऋणों  पर  व्याज  भी  कौर  वह  व्याज  प्रचलित  दर  क

 की  अवधि में  श्रासान  किस्तों होगा  ।  ये  ऋण  अघिक  से  अधिक  १३  वर्षों

 वापिस  किये  जा  संकते

 बोकारों  इस्पात  करवाता

 श्री  मुरारका

 श्री  Ao  रा०  मुनि स्वामी
 1*११८१

 4  श्री  प्र०  बने  देव

 Lat  सूचकांक
 :

 क्या  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बोकारो  को  द्वितीय

 वर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  खोले  जाने  वाले  प्रस्थापित  इस्पात  कारखाने  को  बोकारों  में  स्थापित

 करने  के  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रारम्भिक  कार्यवाही  हुई  है

 खान  कौर  इंजन  मंत्रो  tam  fag)  :  उस  स्थान का  हमारे  इस्पात

 मतदाता  इन्टरनल  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  द्वारा  एक  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ।  परामर्श

 दाता  इंजी  नियमों ने  दृश्य  अ्रनसंधान  ौर  भूमि की  हालत  के  अधार  पर  इस्पात  कारखाने

 सम्बद्ध  बस्ती  के  स्थान  प्रस्थान  रूप  से  चुन  लिये  पानी  के  लिये  दामोदर  नदी  पर  एक

 बंद  बनाने  की  दृष्टि  से  मोट  तौर  पर  एक  aaa  तैयार  कर  लिया  गया  हिन्दुस्तान

 स्टील  )  लिमिटेड  दुगना  कोल  विचार  के  एक  भाग  के  रूप  में  बंद  बनाने  के

 सम्बन्ध  में  एक  प्रस्थापना  तैयार  की  है
 ।  उसने उस  क्षेत्र  का  एक  अ्नुसंधानत्मिक सर्वेक्षण  किया  है

 श्र  वह  इस  समय  पांच-पांच  फुट  का  धरातल  सर्वेक्षण  अस्थायी  कार्यालय  व  अस्थायी

 क्वाटर  बनाने  कौर  कम्पनी  के  वाययान  के  उतरने  के  लिये  स्थान  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में

 प्राक्कलन  तयार  कर  रहा

 सैनिक  इंजीनिर्यारग  परवा  निर्माण  स्मिति

 ( at  दो  चडा  wal
 1* ११८२

 sit

 प्रतिरक्षा  मंत्री  ७  2&us  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १४११  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  सरकार  को  सैनिक  इंजीनियरिंग  सेवा  निर्माण  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त

 हो  गया

 अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  उस  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  कौर  उस  बारे  में  कोई  fiz

 किया  गया  है  ;  कौर

 उपरोक्त  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  इस  विलम्ब  का  क्या  कारण  है
 ?

 उपमंत्री
 :

 हां  ।  प्रतिवेदन  ११  १६५८

 को  प्राप्त द्वि  था

 शर  प्रतिवेदन इस  समय  छप  है  ।  छपने  के  बाद  उसकी  प्रतियां  उपलब्ध

 होते  ही  सर्विसिज़  हेडक्वार्टर  रों  तथा  wea  सम्बद्ध  विभागों  के  पराग्वे  से  उस  पर  विचार  किया  जायेंगी
 |

 भारत  सेवक  समाज  के  कैम्प

 T¥Les.  श्री  ई  क्र  क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ती  et
 क्या  भारत  सेवक  समाज  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  देता

 AGE  फ़त्ह  त्रों  में  युवक  कैम्प  लगाने

 का  fore किया  है  ;

 यदि  तो  कितने  कैम्प  लगायें  जायेंगे  ;

 उन  कैम्पों  का  व्यौरा  कया  है  ;  अर

 उन  पर  लगभग  कितना  खच  करायेगा
 ?

 मंत्री  कहा  ला  :
 हां

 ।

 घन  की  उपलब्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुये  लगभग  १,३२०  कम्प
 |

 लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या

 Xe]

 १८"  ५
 लाख  रुपये  ।  परन्तु  wa  ऐसा  प्रतीत  होता  हैं  कि  भुरत  सरकार  उसके  लिये

 १४२  लाख  रुपय  से  अ्रधिक  अनुदान  न  दे  सकेगी  ।

 आनिकों  के  प्रयोग  के  लिये  हथियार

 1१८३२.  श्री  asta  सिह  भदौरिया
 :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत

 तीन  वर्षों  मारिया  कारखानों  में  सैनिकों  के  प्रयोग  के  लिये  कितने  हथियार  तैयार किये  गये  ?

 उपमंत्री  रयुरामेया  )  :  गत  तीन  वर्षों  में  aa  कारखानों  में  इसे  नाकों
 के  प्रयोग  के  लिये  निम्नलिखित  हथियार  तैयार  किये  गये

 प्रकार  PEYY—YE  g  ६  ५४१५७  PENG—UG

 सख्या  संख्या  सख्या  संख्या

 ee

 १.  १२  बोर  डबल  चेरिल  ब्रीच  afer  शाट  गन  ३२७०  rest  aes

 २.  स्पोर्टिग  राइफल  २५
 रन

 मल  sist  में
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 शस्त्रास्त्रों  में  श्रात्मनिभरता

 १८३२.  श्री  अर्जुन  सिह  भदौरिया  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  शस्त्रों

 के  मामले  में  भारत  कब  तक  ग्रात्मनिभभेर  हो  जायेगा  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  मेनन )
 :  जितना  जल्दी  हो  सके  भ्रात्मनिर्भर  हो  पाने  और  बाहर

 के  मुल्कों  के  भरोसे  रहने  को  इतना  कम  करने  के  लिये  कि  कम  से  कम  झ्र
 ata

 जरूरी  ची
 लें

 बाहर  से  मंगाई  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  की  हर  कोशिश  की  जा  रही है  ।  ताहम  tar  की

 औद्योगिक  उन्नति  की  मौजूदह  हालत  में  शीघ्र  भविष्य  में  ग्रात्मनिर्भर  हो  पाना  संभव  नहीं  ।

 त्रिपुरा  में  प्रयोगात्मक  सहायता-कराये

 श्री  बांग शि  ठाकुर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय

 त्रिपुरा  के  किस  किस  क्षेत्र  में  प्रयोगात्मक  सहायता-कार्य  किया  जा  रहा  है  ?

 |(  गह ह  ज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  अ्रपेक्षित  जानकारीਂ  देने  वाला  एक

 रण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिदिष्ट  ५,  श्रतुबन्ध  संख्या  ३०]

 बम्बई  में  प्रादेशिक  भाषायें

 1१८३४.  को  पांगरकर  :  क्या  वेदांतिक  गवेषणा  र  सांस्कृतिक  कायें  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 १९५८-५६  में  बम्बई  सरकार  को  प्रादेशिक  भाषाओं  के  विकास  के  लिये  कितना

 सहायक  अनुदान देने  का  विचार  है  ;  शौर

 यह  राशि  किन  किन  कार्यों  पर  खर्चें  की  जायेगी  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  ate  सांस्कृतिक  काय  मंत्री  gataa  :  ak

 मामला  अभी  विचाराधीन  है  ।

 बम्बई  में  समाज  सेवा  किर्पी

 1१८३४.  श्री  पाटेकर  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 PEXV—YG  और  eYUS—-YVE  में  कभी  तक  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  बम्बई

 राज्य  में  कितने  समाज  सेवा  केन्द्र  कम्प  लगाये गये  हैं  ;  झ्र

 कूल  कितनी  राशि  aa  की  गई  है  शर  उसमें कुल  कितने  लड़कों  a  लड़कियों ने  भाग

 लिया  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  काठ  ला०  :

 PEYQ—¥S  PeYS—YE

 क ा
 4%

 ९९

 भाग  लेने  वालों  की  संख्या (a)

 खर्च  की  गई

 gs

 )  लडके  लड़कियां

 PEYV—US  Vio  २,१८०,  ८७  Pusae  २०३६

 PEXS—VE  BRE, 0G. Vo* १.  gi9*  RXEE  ३१

 *थे  mins  परीक्षित  लेखों  की  प्राप्ति  पर  पुनरीक्षित  भी  किये  जा  सकते  हैं
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 'Test  relief  works,
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 बम्बई  में  कल्याण  विस्तार  परियोजना यें

 1१८३६.  श्री  पाटेकर  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बम्बई में  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  ais  की  कितनी  एकीकृत  कल्याण  बिस्तार

 aaa चल  रही  हैँ  ;  और

 वे  परियोजनायें  किस  किस  स्थान  पर  चल  रही  हैं  ।

 दिक्षा  मंत्री  क्या  ला०
 :  Ro  |

 अ्रपेक्षि ie  |  |  क  | सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें  त  जानकारी  निहित  है  ।

 परिशिष्ट  ५,  wae  संख्या  ३१]

 भूतपूर्व  को  गद्दियों  के  उत्तराधिकार

 1१८३७.  श्री  प्र०  क्‌०  देव :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भूतपूर्व  भारतीय  रियासतों  की  गद्दियों  के  उत्तराधिकार  के  सम्बन्ध  में  इस  समय

 कितने  विवाद  हैं  ;

 इन  राज्यों  के  क्या  कया  नाम  हैं  ;

 क्या  इन  मामलों  को  किसी  समिति  अथवा  जांच  आयोग  को  सौंपा  गया  था  ;

 यदि  तो  क्या इस  ग्रा योग  अथवा  समिति  का  निर्माण  २  PERO  के  भारत

 सरकार  के  संकल्प  संख्या  -कार  के  उपबन्धों  के  अनुसार  था  ;  श्र

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  थे  ?

 मंत्री  गो०  बन  तीन  ॥

 मनीपुर  पौर  बौध  ।

 धौलपुर  एक  समिति  जिसमें  राजस्थान  के  मुख्य  न्यायाधीश  कौर  दो  राजा

 विभिन्न  दावेदारों  के  दावों  के  सम्बन्ध  में  जांच  की  थी  ।  मणिपुर  श्र  बौध  में  यह  जांच

 मनीपुर  के  न्यायिक  कमिश्नर
 ae

 गंजन-नयागढ़  के  डिस्ट्रिक्ट  जज  ने  की  थी
 ।

 नहीं  |  २  REO  का  भारत  सरकार  का  संकल्प  उस  समय  जारी

 किया  गया  था  जब
 कि  भारत

 सरकार  का  उस  समय  की  रियासतों  से  एक छत्रधारी  साम्राज्य  के

 रुपये  सम्बन्ध था  ।  परन्तु  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  वह  संकल्प  समाप्त  हो  गया  है  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  Sq  (२२)  के  राष्ट्रपति  को  राजाओं  को  मान्यता

 देने  का  अधिकार  है
 उस

 शक्ति  के  अनुसार  इस  बात  पर  विचार  करना  उन्हीं  पर  छोड़  दिया

 गया  है  कि  क्या  उत्तराधिकार  सम्बन्धी  विवादग्रस्त  मामलों  में  कोई  जांच  करने  की  श्रावइ्यकता

 है  या  नहीं  ;  कौर  यदि  तो  किस  प्रकार  की  जांच  की  जाये  ।.  उक्त  तीनों  मामलों  में  की  गई  जांच

 अपनी  अपनी  परिस्थितियों  में  सब  से  अच्छी  जांच  मानी  गई  है  ।

 श्न्ध्य  को  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  के  अनुदान

 1१८३८.  श्री म०  वें०  कृष्णराव  :
 क्या  शिक्षा  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की

 कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया  हो
 कि  PeYO—Ns  शौर  geYs—YVE

 में  केन्द्रीय  समाज  कल्याण

 मूल  अंग्रेजी  में
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 बोड  द्वारा  ग्रान्ट्स  की  किन  किन  सार्वजनिक  संस्थाओं  कौर  संगठनों  को  सहायता  दी  गई  थी  कौर  कितनी

 कितनी  दी  गई  थी  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )  :  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ॥

 जिसमें  भ्रपेक्षित  जानकारी  निहित  है  ।

 लक्का दीव  में  प्रकाश  स्तम्भ

 1१८३९  श्री  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लक्का दीव  द्वीप  समूह  के  कुछ  एक  द्वीपों  में  एक  प्रकाश  स्तम्भ  बनाने  की  कोई

 प्रस्थापना

 यदि  तो  यह  प्रकाश  स्तम्भ  किस  द्वीप  में  बनाया  जायेगा  ;

 इस  समय  sa  प्रस्थापना  की  क्या  स्थिति  है  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  श्राल्वा  )
 :  कौर  श्रन्द्रोथ  झर  मिल्टन में  सामान्य

 प्रकाश  स्तम्भ  प्रौढ़  कवारथी  में  एक  स्थानीय  प्रकाश  स्तम्भ  बनाने  की  एक  प्रस्थापना  है  ।

 मुख्य  भूमि  ak  उन  द्वीपों  में  एक  स्टीमर  सेवा  प्रारम्भ  होते  परिवहन  तथा

 संचार  मंत्रालय  के  मेरीन  aia  के  कर्मचारी  अ्रन्द्रोथ  कौर  मिल्टन  द्वीपों  में  जायेंगे  ak  सर्वेक्षण

 के  बाद  उस  सम्बन्ध  योजना  तैयार  करेंगे  |

 जहां  तक  कवारथी  का  सम्बन्ध  रूप  से  एक  नारियल  का  खम्भा  लगा  रखा  है

 भर  उसके  स्थान  पर  एक  प्रकाश  स्तम्भ  लगा  दिया  जायेगा  |

 लक्का दीव  दीप  समूह

 1१८४०.  श्री  नत्लाकोया  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लक्का दीव द्वीप  समूह  कैलास  पास  देशी  नौकाओं  के  लिये  जल  मार्गों  में  से

 चट्टानों  को  हटाने  की  प्रस्थापनाओओं  को  कार्यान्वित  किया  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  कार्य  को  कब  से  प्रारम्भ  करने  का  विचार  है
 ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  नहीं  ।

 आशा  है  कि  मुख्य  भूमि  शौर  इन  द्वीपों  के  बीच  स्टीमर  सेवा  प्रारम्भ  होते  ही  भ्र ति रिक्त

 चीफ़  इंजीनियर  राज्य  वहां  पर  जायेंगे  ।  वह  उन  द्वीपों  के  खास  पास  के  सागर का

 क्षण  करने  के  बाद  उसके  लिये  एक  योजना  तैयार  करेगे ं।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 Roy  श्रीमती  मिनीमाता  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  अब  तक  सागर  विश्वविद्यालय  ak  जबलपुर
 विश्वविद्यालय को  कितना  अनुदान  दिया

 थ

 और

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ee
 विश्वविद्यालय  भ्रनुदान

 आयोग  ने
 ने  स  HASH  कौर  सागर  तथा  जबलपुर

 विश्वविद्यालयों  के  सम्बद्ध  कालेजों  को
 ने

 भ्रध्यापकों  के  वेतन  बढ़ाने  के  लिये  कितना  अनुदान

 दिया है  ?

 दिक्षा  मंत्री  क्या  लाठ  श्वा माला  : arr  att

 सागर दि  जबलपुर  fara  विद्यालय

 रू०

 PEXZ—-UY  8, go,000  अभी तक  कुछ  नही ं।
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 कुछ  नहीं  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  श्र  तु सुचित  श्रादिम  जातियों  के  लिये  भूमि

 श्८व२  श्री  कुम्हार  :  क्या  गह-काट मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रथम  तथा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनायें  में  कभी  तक  संघ  राज्य-क्षेत्रों  की  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  को  कृषि  योग्य  भूमि  का  जो  आवंटन  किया  गया

 क्या  व्यौरा  है  ;  शौर

 कितने  एकड़  कृषि  योग्य  भूमि  mit  खाली  है
 ?

 उपमंत्री  आल्वा )  जानकारी  एकत्रित की  जा  रही

 है  प्रौढ़  प्राप्त  होते  ही  सभाਂ  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 ख़ादिम  जातीय  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  समस्यायें

 1१८४३.  श्री  कुम्हार  :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  क़र्या  करेंगे  कि

 क्या  राज्य  सरकारों  झर  संघ  राज्य-क्षेत्रों  ने  जातीय  क्षेत्रों  में  इस  दृष्टि  से

 स्वास्थ्य  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  किये  हें  कि  १५  १६  १९५८ को  दिल्ली  में  हुये  राज्य  मं  त्रियों

 के  सम्मेलन  की  सिफारिशों  के  भ्रनसार  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  उपयुक्त  योजनायें  बनाई

 जा  सक

 यदि  तो  मलेरिया  की  रोकथाम  कौर  संक्रामक  रोगों  के  उन्मूलन  के  लिये  क्या  sar

 कार्यवाही की  गई  है  ;  प्रौढ़

 यदि  कोई  कार्यवाही नहीं  की  गई
 तो

 उसके  क्या  कारण  हें
 ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  आल्वा  ):
 से  जानकारी  एकत्रित की  जा  रही

 है  और  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी

 अंग्रेजी  में
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 मिले  जलें  लोगों  की  बस्तियां

 1१८४४  श्री  अनार  क्या  गृह-कार्ड  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य-्षेत्रों  ने  १५  १६  ge4s  को

 दिल्‍ली में  हुये  राज्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  च्  मिली  जुली  बस्तियों  तथा

 संस्थानों में  रहने  वाले  गैर-हरिजनों को  भी  वही  सुविधायें  दे  जो  कि  अनुसूचित  जातियों को

 नाती  उन्हें  कोई  प्रोत्साहन दिया  है

 यदि  तो  राज्यों  तथा  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  किस  किस  स्थान  पर  इस प्रकार की  मिली

 जुली  बस्तियां  तथा  संस्थायें  प्रारम्भ
 की

 गई  ह  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उपमंत्री  आल्वा )  से  जानकारी एकत्रित  की  जा  रही  है

 और  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 इस्पात  कारखानों  में  श्रतुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  altar  जातियों  के  व्यक्ति

 1१८४५  श्री  कुम्हार  क्या  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  २८  १९  ५८  के  अ्रतारांकित

 प्रदान  संख्या  १७७७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दुर्गापुर  ate  रूरकेला  इस्पात  कारखानों  के  विभिन्न  केन्द्रों  कौर  सेक्टरों  में

 अभी  तक  अनुसूचित  जातियों  ak  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  कितने  व्यक्ति  विभिन्न  वेतन  क्रमों

 में  स्थायी  तथा  अस्थायी  पौदों  पर  नियुक्त  किये  गये  हें  ;

 उनके  ब्योरे  क्या  हें
 ?

 खान  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  शौर  हिन्दुस्तान  स्टील

 प्राइवेट  लिमिटेड  से  यह  fend  मिली  है  कि  इस्पात  कारखोनों  के  नियमित  वर्गों  में  भ्रनुसुचित

 जातियों  तथा  भ्रनुसु चित  ख़ादिम  जातियों  के  निम्नलिखित  व्यक्ति  काम  कर  गु रहे हें

 ह  निन  म

 दूसरी  श्रेणी  तीसरी  श्रेणी  चौथी  श्रेणी

 te  ESP  ct  en

 परियोजना  अनुसूचित  अनुसूचित

 च्े  ai

 अनुसूचित  अनुसूचित  अनुसूचित
 जातियां  अ्रादिम AUG  आदिम  जातियां  afer

 जातियां  जातियां  जातियां
 i

 रूरकेला  र  ११  १८  RX  EAC)

 भिलाई  देदे  प्र  १८२  १६

 दुर्गापुर  9  देर  द

 उक्त  व्यक्तियों  के  fatten  विभिन्न
 केन्द्रों

 में
 ८

 अनुसूचित  जातियों
 के  श्र  ६  श्रतुसुचित

 ख़ादिम  जातियों  के  प्रशिक्षणार्थी  इंजीनियर  प्रशिक्षण  भी प्राप्त कर  रहे  है  ।

 प्रवीण  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  सभा-पटल  पर
 रख

 दिया  जायेगा
 |

 ee  टाटा  -  नथ
 Pye  sfish  में
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 प्रतिरक्षा  संस्थानों  में  प्रनुसुचित  जातियों  तथा  ग्रनुसुचित  aries  जातियों  के  व्यक्ति

 1१८४६.  श्री  कुम्हार  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  २५  १९५८  के  अ्रतारांकित  संख्या

 १६४८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे

 प्रतिरक्षा  संस्थानों  के  विभिन्न  केन्द्रों  कौर  सेक्टरों  में  अनुसूचित  जातियों  और

 सुचित  ख़ादिम  जातियों  के  कितने  व्यक्तियों  को  विभिन्न  वेतन-क्रमों  में  स्थायी  तथा  अस्थायी  पदों

 पर  अभी  तक  नियुक्त  किया  गया  है  ;  शौर

 उनके  ब्यौरे क्या  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  अतारांकित seq  संख्या  १६४८

 के  उत्तर  में  दिय  गये  श्राइवासन  के  अनुसरण  में  संसद-कार्य  मंत्री  द्वारा ५  Reus  को

 लोक  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रख  दिया  गया  था  |

 उड़ीसा  में  जातियों  और  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  मकान

 1१८४७.  श्री  कुम्हार  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १८  १९५८  के  अ्रतारांकित  set  संख्या

 QBRVO  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रथम  तथा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनाओं  की  wafer  में  उड़ीसा  राज्य  में जिलावार तथा

 वर्षवार  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कुल  कितने  परिवारों  को  अभी  तक

 बस्तियों  तथा  होंटों  में  स्थान  दिये  गये  हें  ;  और

 उक्त  जातियों  के  कितने  आवेदनपत्र  soft  तक  अनिर्णीत प्रस्थान  में  हैं  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 [faa  परिदिष्ट  ५,  waar  संख्या  ३३]

 जानकारी  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 राजस्थान  के  अ्रनुसुचित  जातियों  के  छात्र

 teats.  श्री  प्रोफेसर लाल  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 अनुसूचित  जाति  के  ऐसे  छात्रों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  ce Os  से  सरकारी

 वृत्ति  देकर  उच्च  भ्रध्ययन  के  लिये  विदेश  भेजा  गया  ;

 ऐसे  लोग  किन-किन  देशों  को  भेजे  गये  ;

 उनमें  से  राजस्थान  के  अनुसूचित  जातियों  के  कितने  लोग  हें  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है

 जो  यथासमय  सभा-पटल  पर  रखी  जायेंगी  ।

 राजस्थान  में  राष्ट्रीय  सेना छात्र  दल

 श्री  आकार  लाल
 कया  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 (*)  राजस्थान  राज्य  में  इस  समय  कितने  राष्ट्रीय  सेनाछात्र  दल  के  कितने  यूनिट
 झर

 _  मिल  अंग्रेजी  में
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 फिलहाल  कितने  डिवीजन  काम  कर  रहे  हें
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  सेना  )
 :  और  (a), एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।  परिशिष्ट  ५  अनुबन्ध  संख्या  ३४]

 राजस्थान  को  लोहे  ौर  इस्पात  का  संभरण

 1१८४०.  श्री  ओंकार  लाल  :  कया  खान  भ्र  इंधन  मंत्री  यहं  बताने की  कपा  करेंगे

 कि

 पिछले  तीन
 वर्षों

 में  राजस्थान  राज्य  को  कुल  कितने  लोहे  तौर  इस्पात  का  झ्रांवटन

 किया  गया  श्र  उक्त  काल  में  वास्तव  में  कुल  कितना  संभरण  किया  गया ;
 ्

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  संभरण  रोक  दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 खान  कौर  मंत्री  स्वर्ण  पिछले  तीन  वर्षों  में

 स्थान  राज्य  को  arated  अर  संभरण  की  मात्रा  संबंधी  जानकारी  निम्न  विवरण  में  दी  गई

 aq  भेजा  गया

 टन  टन

 १९५५-५६  0,193 रे  ७,9२७

 १३,५३०  १०,७२२

 PEXV—KS  88, FRX  ८,  हे  ४19

 जी  नहीं  ।

 ी  सोता  |
 प्रश्न  उत्पन्न  रं  रत  ह

 उच्च  न्यायालय  में  राय-कर  सम्बन्धी  मुकदमे

 1१८४१.  कार  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राजस्थान उच्च  न्यायालय  श्र  न्यायाधिकरण में  १९  ५६  से  राय-कर  संबंधी  कितने

 मुकदमें  दायर  किये  गये  ;  अर

 अब  तक
 कितने

 मुकदमों  का  निपटारा  हो  चुका

 नेपाल ल  zea \ राजस्व  तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  दे  दिक  क  दे  a  ह  .  (१ ॥  (१)  राजस्थान

 उच्च न्यायालय  में  रै

 (२)  राजस्थान  के  मुकदमे  जो  दिल्‍ली  बेंच  के  आय-कर  प्र पी लीय  न्यायाधिकरण

 में  दायर  किये  गये  रेल

 (4)  (१)  उच्च  न्यायालय  द्वारा  20

 er
 (२)  न्यायाधिकरण  द्वारा  REE

 a

 पूल  अंग्रेज़ी



 ११  geas  लिखित  उत्तर  र८६७

 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  ats

 1१८५२.  श्री  कुम्हार  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न संघ  राज्य  क्षेत्रों  कौर  राज्यों  में  कार्य  करने
 वाले  केन्द्रीय  समाज  कल्याण

 बोर्ड  के  भिन्न-भिन्न  केन्द्रों  में  श्रनुसूुचित  जाति  की  स्त्रियों  को  बतन  देकर  मज़दूरों  के  रूप  में

 नियुक्त  किया  गया  था  ;

 रक्षित क्या  उनकी  नियुक्ति  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवा  में  हव्य  कोटे  के  प्रतिशत  के  अनुसार

 की  गई  थी ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 परीक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  हो

 नहीं  ।

 १०  १९५८  को  इन्हों  सदस्य  द्वारा पूछे  गये  स्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  २२५४

 के  उत्तर  में  दिये  गये  आशवासन  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  जानकारी  तभी  एकत्र  की  जा

 रही है  जो  उपलब्ध  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी ।

 न्यायालयों  के  प्रशासन  में  भष्टाचार

 1१८५३.  श्री  भी  नारायण  दास  :  क्या  गह-कार्डे  मंत्री  २६  284s  के  प्र तारांकित

 अरन  संख्या  ६०३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 न्यायालयों  के  प्रशासन  में  भ्रष्टाचार  निवारण  के  लिये  कार्यवाही  करने  के  बारे

 में  क्या  राज्य  सरकारों  ने  सूचना  दी  शौर

 यदि  तो  इस  प्रकार  उनके  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या

 fiesta  मंत्री  गो०  [:- ०  :  श्र  ,  राज्य  सरकारों  से

 अब  तक  प्राप्त  जानकारी  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परमिट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ३४५]  ।

 कर  जांच  योग

 प  eau.  श्री  श्री  नारायण दास  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  स्वायत्त  शासन  की  केन्द्रीय  परिषद्‌  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  को  दृष्टिगत  रखते

 ga  कर  जांच  आयोग  को  सिफारिश  संख्या  १८१,  १८५  और  १८६  पर  सरकार  ने  विचार

 किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला ?

 क् तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  :
 ११०  )  जो

 नियम यात्रियों  पर  सीमा-कर  अधि  ह  १€४६'  बन  जाने  से  रेलवे  मंत्रालय  ने

 सिफारिश
 संख्या  as

 पहले  ही  कार्यान्वित  कर
 दी

 है  |

 क

 faa  अंग्रेजी  में



 रेल  लिखित  उत्तर  ११  १९५८

 g&  LV—-AS  के  झायव्ययक में
 ा  2  = —_ +  corr  ही म  रन  भाड़  पर  अधिभार  न्र  al trey  ays  orf: क्यों  के  किराये पर  जो  शुल्क

 लगाया  गया  है  उसे  देखते  हुए  यह  महसूस  होता  है  कि  यात्री  झर  माल  पर

 कर  लगाने  की  जो  सिफारिश  करारोपण  जांच  झ्रायोग  ने  की  फिलहाल  उसको  कार्यान्वित

 न  किया  जाये

 बम्बई  में  टेक्निकल  farart

 १८५५.  श्री  पाटेकर  क्या  वैज्ञानिक  गवारा  दौर  सांस्कृतिक  कायें  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  बम्बई  में  PENNS  अर  PERG—HE  में  टेक्निकल  शिक्षा  के  विस्तार

 के  लियें कुल  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई

 बम्बई  राज्य विजातीय  nage  और  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  gata  कबीर )
 म  REYV—US में  टेक्निकल  शिक्षा के  विकास  के  लिये  सहाय तान दान  के  रूप  में  85,93, 55%

 रुपय  की  राशि  स्वीकृत  को  गई  थी  जो  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  दोनों  प्रकार  की  टेक्निकल

 शिक्षण  geal  के  लिये  थी  ।

 बम्बई  राज्य  की  गर-सरकारी  टेक्निकल  शिक्षण  संस्थानों  के  लिये  PeEYG—KE  में  १

 g&us  तक  &, SG, VOY  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  को  गई  है  ।  सरकारी  शिक्षण

 संस्थानों  के  लिये  चाल  वर्ष  में  सहाय तान दान के  रूप  में  28,Yo0,000  रुपये  की  राशि  नियत  की

 गई

 पंजाब  का  पुरातत्वीय  सर्वक्षण

 1१८५६.  श्री  राम  कृष्ण  :  कया  वैज्ञानिक  एचवी  तथा  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  पंजाब  राज्य  के  पुरातत्वीय  श्र

 हासिल  महत्व  के  स्थानों  का  सर्वेक्षण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  AIX

 यदि  तो  wa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  कबीर )  शर

 [1  काय  पहले  से  ही  प्रगति  पर  है  भ्र  १९५८  के  अन्त २७०

 गावों  का  सर्वक्षण  किया  जा  चका  है

 हिन्दी  शब्दावली

 1१८५७.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  दिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  क्या  करेंगे कि

 हिन्दी  में  टेक्निकल  विधिक  तथा  प्रशासकों  दाब्दावली  के  विकास  के

 संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  की  गई  है  ः  अर

 ह  गए

 कर  तक  प्रण

 हो

 नाते

 को

 ART (=)  है गंदी  मंत्री  का०  ला०  :  १९५८  के  अन्त  तक  सभी
 विषयों  में  १,

 २०,  ली
 दाऊद  संग्रह  किये  गये  ्  ;

 FF

 tyr  dat  में



 ११  १९४५८  लिखित  उत्तर  २८६९

 लोक-सभा श्री  कृ०  भ०  मालवीय  के  tite  dal  में  १७-१२-५७  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 १२०३  के  उत्तर  के  भाग  की  कौर  ध्यान  झ्राक्षित  किया  जाता  है  ।

 इस्पात  कारखानों  में  विदेशी

 1१८५८.  श्रीभुरारका  नया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि

 मिलाई  ax  दुर्गापुर  के  प्रत्येक  इस्पात  संयंत्रों  में  कितने  विदेशी

 कर  रहे हैं  ;

 उनकी  योग्यताएं  शर  कार्य  कया  हूं

 उन्हें  कुल  कितना  वेतन  मिलता  है  ;

 इसके  लिये  va  तक  विभिन्न  संयंत्रों  में  उन्हें  कुल  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 खान  श्र  इंघन  मंत्री  स्वर्ण  से  हिन्दुस्तान  स्टील

 प्राइवेट  लिमिटेड  द्वारा  प्रत्यक्ष  रूप  से  जितने  विदेशी  लोग  लगाये  गये  हैं  उनकी  संख्या

 वाला  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  परिशिष्ट ४५,  श्रतुबन्ध  संख्या

 ३६]

 इनके  अतिरिक्त  ठेकेदारों  ्र  परामर्श  देने  वाले  इंजीनियरों  ने  भी  कुछ  विदेशियों  को

 नौकर  रखा

 सरदार SING!  दु  क  q  T  ल  सि Sines
 I  ्

 |  श्री  राम  कृष्ण :

 TsNE.  श्री  wet  दर्शन  :

 नवल  प्रभाकर :

 श्री  बाजपेयी
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्रो  २४  aI,  १९५८  के  भ्र तारांकित  संख्या  २७०१  के  उत्तर  के

 बीमार सबंध  में  एक  ऐसा  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  सं  ष  (५  |  अयोग  के

 वेदन  में  की  गई  प्रत्येक  सिफारिश  पर  को  गई  कार्यवाही  अथवा  जाने  वाली  कार्यवाही

 दिखाई  गई  हो ?

 दिक्षा  मंत्री  वा०  ला०  :  संस्कृत  आयोग  द्वारा  को  गई  सिफारिशों

 की  wat  जांच  को  जा  रही  वांछित  रोकने  एकत्र  करने  कौर  झ्रालोचना  प्राप्त  करने

 के  लियें  इसका  निर्देश  राज्य  da  भारतीय  विश्वविद्यालयों  और  संस्कृत

 के  संगठनों  आदि  को  कर  दिया  गया  है  ।  जानकार  प्राप्त  हो  जाने  रोक  विस्तृत  जांच  पुरी

 होते  ही  fafarse  प्रस्ताव  किये  जायेंगे  कौर  उन  पर  fata  किया  जायेगा  ।

 ‘aa  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर RSig0  ११  ZEUS

 परोक्ष  पद्धति

 (  श्री  दी०  चे  फार्मा  :

 1१८६०.  ५
 श्री  बाल्मीकी

 इकबाल  सिंह  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  ७  e&us  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  १५०८  के  उत्तर  के  संबंघ

 में  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  राज्य  माध्यमिक

 शिक्षा  बोर्डों  और  विश्वविद्यालयों  दारा  ली  जाने  वाली  परीक्षा  पद्धतियों  में  क्रान्तिकारी  सुधार

 लागू  करने  के  संबंध  में  ate  अराग  विस्तृत  ब्योन  दिया  गया

 गंदी  मंत्री  Blo  ला०  श्रीमाली  )
 :  जानकारी एकत्र  की  जा  रही  है  जो  यथासमय

 सभा  पटल  पर  दी  जायेगी ।

 टेक्निकल  डिक्षिण  संस्थापकों  के  अध्यापक

 1१८६१.  श्री  दी०  चं०  दार्मा  :  क्य  वैज्ञानिक  गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  १५

 १६५८  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १६५२  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  टेक्निकल  शिक्षण  संस्थापकों  के  भ्रध्यापकों  के  अखिल  भारतीय  अधार  पर  वेतन  क्रम  बढ़ाने

 are  उनका  अभि नवीकरण  करने  की  योजना  के  संबंध  में  कितनी  प्रगति  की  गई

 वैज्ञानिक  गवेषणा  श्र  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  ह् मायन क» ७  :  योजना  कार्यान्वित

 की  जाने  के  लिये  शझ्रावस्यक  निधि  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 जीवन  बीमा  निगम  के  ट्र

 (  श्री  दामानी :

 Lait  दलजीत  सिंह
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत
 के

 जीवन
 बीमा  निगम  द्वारा  कुल  कितने  डाक्टर  नियुक्त  किये  गये

 शौर

 sat से  महिला  डाक्टरों  की  संख्या  कितनी है  ?

 तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  ०  गोपाल
 :  20,EGE  .

 eye

 राज्यों  के  पुनर्गठन  से  प्रभावित  अराजपत्रित  कर्मचारी

 1१८६३.  श्री  विभूति  मिश्र  :
 कया  गुह-करायें मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  परिणामस्वरूप  बिहार  के  अराजपत्रित

 कर्मचारियों  के
 वेतन  कौर  वरिष्ठता पर  प्रभाव  पड़ा  कौर

 यदि  तो

 उनकी  शिकायतों

 को

 दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 fat  waar  में
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 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रदान  बिहार  के  उन

 अराजपत्रित  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  जिनका  हस्तांतरण  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  परिणाम

 स्वरूप  पश्चिमी  बंगाल  को  कर  दिया  गया  है  |  यह  सोचने  का  कोई  कारण  नहीं  है  कि  सामान्य  रूप  से

 उन  पर  वेतन  और  वरिष्ठता  के  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 बिहार  तथा  पश्चिमी  बंगाल  का  हस्तांतरण )  १९५६ a

 इस  प्रकार  का  झ्रावश्यक  उपबन्ध  कर  गया है  कि  अस्थायी  रूप से  अथवा  अन्तिम  सूप  से

 जो  व्यक्ति  पश्चिमी  बंगाल  के  लिये  नियत  कर  दिया  गया  उसकी  को  शत  जो  उसके  ऊपर

 लागू  होती  हैं  निश्चित  दिन  से  तत्काल  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्वे  सहमति  बिना  उसे  हानि

 पहुंचाने  वाला  कोई  परिवहन  उन  शर्तों  में  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  अभी  तक  केन्द्रीय सरकार  को

 केवल  एक  शिकायत  वेतन  में  कथित  कटौती  के  बारे  में  प्राप्त  हुई  है  जिसकी  जांच  पश्चिमी  बंगाल

 से  परामर्श करके  की  जा  रही  है  ।

 बाल  अपराघी

 1१८६४.  श्री  राधा  रमण  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  बाल  प्रिया  जिन  पर  मुकदमा  चलता होता  है  प्रौढ़  १४  वर्ष से

 कम  प्राय  वाले  अपराध  दिल्‍ली  जेल  के  एक  प्रति  वाड  में  फिर  भी  अन्य  कैदियों  के  साथ  रखें  जाते

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उनमें  से  कुछ  म्रपराधी  मामूली से  अपराध  जसे  घर  से  भाग

 कर  त्यौरी  इधर-उधर  घूमते  गये  पकड़े  जान  के  अ्रपराध  में  काफ़ी  दिनों  से  यहां  रहते  आर

 )  यदि  तो  उन्हें  स्थायी  रूप  से  अपराधी  बनने  की  कौर  प्रदत्त  होने  से  बचाने  के

 लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किय  ह  अथवा  करने  का  विचार  है
 ?

 जगह-कायम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाल  शअ्रपराधियों  को  दिल्‍ली

 जेल के  एक  प्रसंग  तरा  में  रखा  जाता  है  प्रौढ़  उन्हें  साधारण  कैदियों  से  नहीं  मिलने  दिया  जाता  |

 १६  वह  से  कम  के  बालकों  को  या  तो  दिल्‍ली  कौर  या  सुधारात्मक  हिसार  जैसा

 भी  न्यायालय निदेश  भेज  दिया  जाता है  ।  दो  मास  से  काम  से  कम  दण्ड  पाने  बालें  बाल  अपराधियों

 के  अतिरिक्त  अन्य  किसी  भी  बाल  अपराधी  को  जेल  में  नहीं  रखा  जाता  है

 बाल  अपराधियों  का  दण्ड  काल  रात  भर  से  लेकर  ३-४  मास  का  होता  है  ।  उनस

 से  अधिकांश  बम्बई  बाल  अधिनियम  की  घारा  ७  के  अ्रधीन  भराते  हें  जो  दिल्‍ली  में  भी  लाग है  और

 जो  उन  बालकों पर  लागू  होता  है  घर से  भाग  जाते  अर  जिन्हें  इधर-उधर  घमते  हुये

 यक डा  जाता  है  |  उन  पर  कुछ  अर  भी  साधारण  सा  श्रीराम  लगाया  जा  सकता  है  |

 जिन  बाल  अपराधियों पर  मुकदमा  चलता  होता  है  उन्हें  जेल  के  एक

 वाड  में  रखा  जाता  है  भ्र  साधारण  कैदियों  से  नहीं  मिलने  दिया  जाता  |  अपराधियों  को  बाल-गह

 प्रिया
 सुधारात्मक  स्कूल  में  रखने  का  प्रयोजन  उन्हें  सुधारने  कौर  स्थायी  रूप  से  भ्र परा धी

 बनने
 से  रोकना  दिल्‍ली  में  एक  नया  बाल  प्रति प्रेषण  गृह  खोलने  का  निश्चय  किया  गया  है

 जिसमें  केवल  वे
 ही

 बालक  रखे  जायेंगे  जिन  पर  मुकदमा  चलता  arr

 tra  अंग्रेजी  में

 194(A)  LSD.—



 र्पिये  लिखित  उत्तर  ११  PREYS

 १८६५.  कमर  सिह  डामर  :.  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  श्योर  सांस्कृतिक-कार्थ  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सांची  में  बौद्ध  स्तूपों की  देख-रेख  तथा  व्यवस्था  के  लिय  कोई

 घन  नियत  की

 यदि  तो  ad  PEYS-KE  के  इस  प्रयोजन
 के  हेतु  कितनी

 धन
 राशि  नियत

 की  गई

 वैज्ञानिक  गंबंघणा  ak  सांस्कृतिक-किये मंत्री  हुमायूँ  कबीर  )  :  हां

 रुपय  | ३६,३००

 तम्बाकू  की  खेती

 १८६६.  at  wat  सिह  डामर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यर  बतान YQ  USAF  की  कृपा  करेंगे कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  मध्य  भारत  क्षेत्र  में  इस  समय  कुल  कितने  एकड़  भूमि  में  तम्बाकू  की  खेती

 की  जा  रही  है  ;  शौर

 PEYY-¥E  १९५६-५७  आ  EAIWAS  में  राज्य  में  तम्बाकू  का  कुल  कितन

 राजस्व  तथा  असैनिक व्यय  मंत्री  गोपाल
 :

 eeYo-—US  फसली वर्ष

 २,२३४  एकड़

 वर्ष  पौंड

 १९५५-५६  FERS,  ३०१

 PERE-XYG  SE,02,065

 १९  AB-XS  २१,  Bz, We

 पाकिस्तानी  राष्ट्र जन

 १८६७.  श्री  कमर  सिह  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 दिल्‍ली  पुलिस ने  १९५७  के  बाद  से  कितने  पाकिस्तानी  राष्ट्रजनों  को  भारत में  बिना

 are
 )  रहने  अथवा बीसा  की  कालावधि  समाप्त  होने  के  बाद  ठहरने

 में  गिरफ्तार  अर

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 गह-काय  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  :
 AY  ।

 सम्बन्धित  एक्ट  के  मातहत  झ्र दाल ती  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।
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 सटिक  से  ara  अध्ययन  क  लिये  छात्रवृत्तियां

 श्री  दलजीत  fag  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 पंजाब  राज्य में  १९४७-५८  में  पिछड़े  वग  के  छात्रों  को  मैजिक  से  शराब  पढ़ने  के  लिये  छात्रवृत्तियां

 पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है
 ?

 मंत्री  (sto  ato  ato  पंजाब  राज्य  के  मैट्रिक  से  ग्राम  पढ़ने  के  लिये

 अनुसूचित
 अनुसूचित  झादिमजातियों

 तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  छात्रों  को  भारत  सरकार

 द्वारा  १९५७-५८  में  देश  के  इन्दर  दी  जाने  वाली  छात्रवृत्तियों  पर  निम्न  प्रकार  व्यय  किया

 रया है

 =

 समुदाय का  नाम  किया गया  व्यय

 PR  EY  ES  SN  NS  ST  SY  TD  IT  NYE  AS  SS  NS  लगा  LS

 में  )
 श््रनुसुचित  जातियां  R208 UY  ००

 अनुसूचित  अ्रादिमजातियां  ००

 aq  पिछड़े  वग  93,345.00

 ee  te  Aer

 यो  चय  22,009,509,  ००

 पंजाब  तथा  हिमाचल  प्रदेश  में  कल्याण  विस्तार  परियोजनाओं

 1१८६८.  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  समाज

 कल्याण  बाप  द्वारा  PEUS  अब  तक  पंजाब  तथा  हिमाचल  प्रदेश  में  कितनी  कल्याण  विस्तार

 परियोजनाओं  wafer  की  गई  हैं
 ?

 पत्रिका  मंत्री  का ०
 ला०  श्रीमाली )  पंजाब---एक  भी  नहं

 हिमाचल  प्रदेश--एक

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अघिनियम  का  उल्लंघन

 श्री  to  ब०  farsatta  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 1१८७

 PEKN  १९५६,  rey  कौर  2eY¥s  की  पहली  तिमाही  में  अब  तक  विदेशी  मु

 विनियमन  अधिनियम  के  उल्लंघन  के  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया  ग्रोवर

 क्या  पता  लगाये  गये  इन  मामलों  में  से  किसी  के  वारे  में  कोई  कार्यवाही  की  गई

 है
 ?

 तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  :  आवश्यक  जानकारी  बताने

 वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  309]

 Guu  तो  न्यायनिर्णयन  सकें जी  पता  लगाये  गये  मामलों  ह  ॥  NEE  be  दे  ल  क  ॥  | धी  कार्यवाही  अथवा

 न्यायालयों में  मुकदमे  चलाये  गये  थे  ।
 Ge

 अंग्रेजी  4



 रप७४  ११  eas

 इंग्लैण्ड  में  भारतीय  इंजीतियर  एसोसियेशन

 1१८७१.  सरदार  इकबाल  fag:  क्या  fer  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंग्लैण्ड  में  भारतीय  इंजीनियरों  कौर  छात्रों  न ेएक  एसोसियेशन  बनाया

 है  ;  और

 यदि  तो  इस  एसोसियेशन  के  प्रमुख  कायें  कया  हैँ  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :

 इस  एसोसियेशन  के  प्रमुख  कार्य  निम्न  हैं

 (१)  इंजीनिर्यारंग  तथा  उससे  संबंधित  विषयों  के  ज्ञान  शर  श्रीवास  को  बढ़ावा

 और  उन  सभी  विषयों  पर  विचार  तथा  चर्चा  करना  जिनका  प्रभाव  भारतीय

 नियमों  कौर  इंग्लिस्तान  के  इंजीनियरी  के  छात्रों  पर  पड़ता  है  ;

 (२  सदस्यों  के  बीच  आवागमन  के  साधनों  को  बढ़ावा  देना  भारत  में  इंजीनियरी

 की  सदस्यों  पर  विचार-विमर्श  करना  ;

 (3)  भारतीयों  में  इंजीनियरी  के  ज्ञान  की  अभिवृद्धि  के  लिये  अन्य  वैज्ञानिक  संस्थाओं

 से  सहयोग  करना  ;

 (¥)  एसोसियेशन  के  सदस्यों  अ्रौर  उनके  मित्रों  के साथ  सामाजिक  सम्पर्क  स्थापित  करने

 के  लिये  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  ;

 (4)  सदस्यों  के  लिये  उद्योग  देखने  के  शैक्षणिक  दौरों  का  प्रबन्ध  करना  ;

 (€)  भारतीय  इंजीनियरों  कौर  भारतीय  इंजीनियरी  के  छात्रों  का  भारतीय  उद्योग  के

 साथ  निकट  सम्पकं  स्थापित  करना

 (७)  उसके  सदस्यों  को  उद्योग  के  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  में  सहायता

 (5)  उसके  सदस्यों  को  इंजीनियरी  संबंधी  शिक्षा  देना

 (&)  एक  वार्षिक  पुस्तिका  प्रकाशित  करमा  जिसमें  उसके  सदस्यों  की  सूची  तथा  उपयुक्त
 लख  एवं  फोटोग्राफ  हों  ।

 भारतीय  भूतपूर्व  सेनिक  सन् था  का  सम्मेलन

 1१८७२.  Jf  सरदार
 इकबाल  सिंह  :

 श्रीमती  मजीदा  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली
 में  हाल

 में
 भारतीय  भू  तकुवे  सैनिक  सन् था

 का  सम्मेलन  हुआ था  ;

 यदि  तो  क्या  उक्त  सम्मेलन  द्वारा  पास  किये  गये  संकल्प  की  कोई  प्रतिलिपि  सरकार

 को प्राप्त हुई  है

 क्या  सरकार  ने  इस  पर  कोई  विचार  किया  है  ;

 ह
 यदि  तो

 क्या
 परिणाम  निकला  ?

 ee एन  लट  -+  नाथ

 a  ०५ अंग्रजी  में



 उत्तर  Qaey ११  aus

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  )
 :  भारतीय  भूतपूर्व  सैनिक  सन् था  का  दूसरा

 वार्षिक  सम्मेलन  दिल्‍ली में  २५  अर  २६  eas  को  हुआ  था  |

 जी  १६  284s  को  ।

 और  सम्मेलन  द्वारा  पास  किये  गये  संकल्पों  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  चंकी

 इन  में  से  कुछ  संकल्प  ऐसे  हैं  जिनसे  कुछ  महत्वपूर्ण  मामले  उत्पन्न  होते  हें  र  जिनका  संबंघ  भारत

 सरकार  के  मंत्रालयों  से  अन्तिम  निर्णय  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।

 तेल  के  लिये  छिद्र  करने  वालों  को  प्रशिक्षण

 Teak.  सरदार  इकबाल  :  क्या  खान  कौर  ईधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  तेल  के  लिये  छिद्र  करने  वालों  के  प्रशिक्षण की  कोई  योजना  तैयार

 की  है

 यदि  तो  वह  किस  प्रकार  की
 है  ;  भर

 इस  योजना के  अधीन  अब  तक
 कितने

 लोगों  को
 प्रशिक्षण  दिया जा  चुका  है  ?

 fara wie  तेल  मंत्री  के  ०
 दे

 ०  मालवीय  जी  at

 झर  तेल  के  लिये  छिद्र  करने  वाले  भारतीयों  के  प्रशिक्षण  पर  आरम्भ  से  ही

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  शभ्रायोग  द्वारा  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  :

 (१)  मैकेनिकल  इंजीनियरी  में  योग्यता  प्राप्त  तथा  तेल  के  कुयें  खोदने  का
 जिन  लोगों  को

 कुछ  अ्रनुभव  है  उन्हें  छिद्र  मैंग्रोव  a  प्रशिक्षण  देने के  लिये  सोवियत  रूस

 शर  फ्रांस  गया है  |  इनमें से  कुछ  ॒  लोगों को  श्रीराम  कम्पनी

 और  स्टैंडों  वैकुण्ठ  प्राप्त  कम्पनी  में  fern  वाले  स्थानों  में  प्रशिक्षण  मिल

 चुका है  |

 (2)  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  fee  कर्मचारियों  को  विशेषज्ञ  के  साथ  काम

 करना  पड़ता  है  श्र  वे  होशियारपुर  कौर  ही  में  जहां  far  की

 जगहें  हैं  रुसी  तौर  रूमानिया  के  विशेषज्ञों  से  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 रे
 )

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  द्वारा  ज्वालामुखी  में  fa  कार्य  करने  वाले

 चारियों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  एक  स्कूल  खोलने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा
 श्र  योजना  का  ब्योरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 २.  अभी  तक  विदेशी  विशेषज्ञों  से  ४  २३  सहायक  छिद्रणकर्ता  और  १२  छिद्र

 सहायक  इसका  प्रशिक्षण प्राप्त  कर  चुक ेहूँ  और  कुछ  लोग
 कभी

 शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  इन  ८

 प्रशिक्षार्थियों में  से  जिन्हें  संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  करार  के  अन्तर्गत  छिद्र  में  एक  वर्ष

 के  प्रशिक्षण  के  लिये  सोवियत  रूस  भेजा  गया  वहां  से  वापस  ard  पर  उनकी  नियुक्ति  विभिन्न  तेल

 तथा  प्राकृतिक  गैस  शझ्रायोग  छिद्र  के  स्थान  पर  कर  दी  गई  है  ।  एक  पदाधिकारी  फ्रांस  प्रशिक्षण

 प्राप्त  कर  रहा  १२  प्रशिक्षणार्थियों  को  ट्रायल  कम्पनी  में  दिग्बोई  में  प्रशिक्षण  दिया  गया

 था  तथा  ६  प्रशिक्षणार्थियों  को  एस०  वी ०  तरो ०  सी ०  के  छ्धिद्रण  स्थान  पर  प्रशिक्षण  मिला  थ  T
 '

 मूल
 #

 में



 Arad  उत्तर  ११  geuS २८७६

 a wy  कोलम्बो  संघ  क्त  राष्ट  व्यापार  तथा  प्रतीक  करार  आदि  योजनाओं  के  अधीन

 विदेशों  में  जाकर  छ्िद्रण  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  वाले  कूछ  कर्मचारियों  के  नाम  भी  प्रस्तावित  किये

 गये हूँ  ।

 अ्रवुसुचित  श्रनुसु चित  श्रादिमजातियां  तथा  wer  पिछड़े  वग

 1१८७४.  सरदार  इकबाल  सिह  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श  GALE  में  अब  तक  प्रत्येक  राज्य  को  अनुसूचित  ग्रनुसूचित  श्रादिमजातियों  तथा  पिछड़े

 वर्गों  के  कल्याण के  लिये  क्या  सहायता  दी  गई  है
 ?

 Peus—VE  में  योजना  के  राज्य  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्रों उपमंत्री  आल्वा )

 के  लिये  विभिन्न  राज्यों  को  अस्थायी  रूप  से  आवंटित  श्रघिकतम  केन्द्रीय  सहायता  बताने  वाला  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  x,  श्रनुबन्घ  संख्या  ३८]  नई  प्रक्रिया

 के  अ्रधीन  इस  सहायता  का  तीन  चौथाई  भाग  उन्हें  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  अर्थो पाय  श्रीराम  के  रूप  में

 उपलब्ध  कराया  जायेगा  जो  नौ  बराबर  किश्तों  में  होगा  जिसका  प्रारम्भ  मई  से  किया  जायगा  तथा

 अ्रन्तिम  भुगतान  मई  PELE  में  प्रथम  तीन  तिमाहियों  में  किये  गये  वास्तविक  व्यय  एवं  प्रति  तिमाही

 के  प्राक् कलित  व्यय  के  आघार  पर  किया  जायेगा  जिसका  समायोजन  आगामी  वर्ष  में  सम्पूर्ण  वर्ष  में  किये

 गये  वास्तविक  व्यय  के  आधार  पर  होगा  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  कार खान  के  लिये  इंजीनियर

 1१८७५.  सरदार  इकबाल  सिह  कया  खान  कौर  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  कितने  भारतीय  इंजीनियरों  को  अब  तक इंग्लिस्तान  प्रशिक्षण

 के  लिये  भेजा  गया  है  ;  अर

 .  उनका  प्रशिक्षण  किस  प्रकार  का  होगा
 ?

 खान  इंघन  मंत्री  स्वरण  faz)  ६६८

 इंजीनियरों  को  इस्पात  के  निर्माण  कार्यों  में  संयंत्र  प्र  Te  ण  विभिन्न  विभागों  के  चलाने

 और उ  t  देखभाल करने  दोनों  में  दिया  जाता  है  ।

 कच्चा  लोहा  व  इस्पात  का  ध्रावंटत

 सरदार  इकबाल  सिह
 t  Gi9g

 श्री  ब०  व्०  कृष्ण  राव

 या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जनवरी
 से

 १९५८
 वे  दौरान  में  विभिन्न  राज्यों  को  कितना  कितना  कच्चा  लोहा

 इस्पात  भ्रांत  टीम  किया  गया  ;  श्र

 उक्त  काल  में  वास्तव  में  कितनी  मात्रा  का  संभरण  किया  गया  ?

 खान  थौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  शौर  एक  विवरण

 थे  तय  ला  बटल व  न् समा-पटल
 पर

 रखा  जाता
 है  ।  परिशिष्ट

 भ, श्रनव्ध
 संख्या  ३४]

 Ne
 eg,

 मूल  wash
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 फीरोजपुर  कौर  अम्बाला  छावनियों  का  विश्वास

 1१८७७.  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत  सरकार  द्वारा  फीरोजपुर  और  अम्बाला  छावनियों  के  बोर्ड  को  अनुदान  के  रूप

 में  PERGAS  भ्र ौर  PEYaH-YE  की  विकास  योजनायें  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कितनी
 राशि

 आवंटित  की  गई  है  ;  कौर

 इन  योजनाश्रों  का
 ब्योरा

 कया  है
 ?

 उपमंत्री  :  तर  (@)  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  परिशिष्ट  ५,  श्रनुबन्घ  संख्या  ४८]

 औद्योगिक  वित्त  निगम  स्थापित  करने  के  लिये  राज्यों  को  ऋण

 1१८७८.  सरदार  इकबाल  सिंह  क्या  वित्त  मंत्री  १७  2eus  के  तारांकित  wea

 संख्या  ११८१५  वे  उत्तर  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 राज्य  वित्तीय  निगम  १९५१  के  ग्रीन  राज्य  वित्तीय  निगम  की  पूंजी

 में  राशि  देने  लिये  किन-किन  राज्यों  ने  arr  से  ऋण  की  मांग  की  है  ;  AY

 एसे  राज्यो ंने  कितनी  की  मांग  की  है  रोक  सरकार ने  कितनी  राशि  स्वीकृत  की

 है  ?

 तथ  सैनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  आर  मांगी गई

 कारी  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिदिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या

 vey

 पंजाब  a  लिग्नाइट  के  निक्षेप

 1१८७६.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 पंजाब  में  लिग्नाइट  मिलने  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है

 >  जहां  लिगनाइट  मिलने  की  संभावना क्या  एसे  स्थानों  की  ब्यौरेवार  छानबीन  हो  चुकी  ष

 है  कौर

 यदि  तो  इस  छानबीन  का  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 fara  itt  तेल  मंत्री  के०  द०  :  पंजाब  में  लिग्नाइट  मिलने  की  कोई

 रिपोर्ट  नहीं  मिली  ॥

 ग्रोवर  (77)  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 शास्त्र  अघिनियम

 Teaco.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सन्‌  REY  में  प्रत्येक  राज्य  में  शस्त्र  अधिनियम  के  भ्रधघीन  कुल  ऐसे  कितने  मामले  दल

 हुये  हैं  जिनमें  उचित  लाइसेंस  >  बिना
 ara

 वे
 पास  age

 थीं  ;  शौर

 मूल ग्र
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 इस  अवधि  में  एसे  कितने  मामलें  हुए  हैं  जिनमें  सरकार  ने  बंदूकें जब्त कर  ली  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 :  तौर  जिन  राज्यों  से  अब

 तक  उत्तर  प्राप्त  हो  चुके  हैं  उनसे  संबंधित  Alaa  जानकारी  बतलाने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा

 के  पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ४२]  अन्य  संबंधित  राज्यों

 से  जानकारी  प्राप्त  होने  पर  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 पंजाब  में  काम  करने  वाले  भौतिकी  विद

 1१८८१.  सरदार  इकबाल  सिंह :  क्या  खान  श्र  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  के  कितने  भौतिकीविद्  अथवा  उनके  दल  झ्राजकल  पंजाब  राज्य  में

 कार्यरत  हैं  ;  ौर

 उनकी
 खोज

 का  विषय  कया  है  ?

 पते  शर खान  मंत्री  के०  द  ०  सालवीय  )  :
 प्रौर  पंजाब  राज्य में  सन्‌

 १९५७-५८  में  भारत  के  भौमिकी  सर्वेक्षण  विभाग  के  जो  भौमिकी विद  कार्य  कर  रहे  थे  ग्रोवर  जो

 VEYS-VE
 में  भी  काम  करते  रहेंगे  उनकी

 संख्या  ३१
 है

 ।  १९५८-५६
 में  खोज  के  विषय

 लिखित  होंगे  :---

 ऊपरी  ब्यास  घाटी  के  सर्वेक्षण  के  पूर्व॑-परीक्षण  ।

 भाखरा  बांध  परियोजना  की  द्वितीय  प्रावस्था  के  निर्माण  के  समय  ब्यौरेवार  भौमिक-खोज  +

 यमुना  के  कछार  में  बांध  के  स्थलों  की  खोज  ।

 यमुना  नदी  पर  कोच-बांध  स्थल  की  भौमिक-खोज  |

 फीरोजपुर  जिले  की  पूर्वी  नहर  ौर  ग्रे  नहर  के  आसपास  पाताली  ककुद  लगाने  की  छानबीन  ॥

 फीरोजपुर  क्षेत्र  में  वाटर  लानिंग  की  खोज  ।

 ग्रन्वेषणात्मक  के  लिये  स्थलों  का  चुनाव  ।

 महेन्द्रगढ़  कौर  होशियारपुर  जिलों  के

 अन्वेषणात्मक  छिद्रों  की  मूलभूत  बातों  का  इकट्ठा  किया  जाना  ।

 ऊपर  बताये  गये  मदों  के  उल्लिखित  क्षेत्रों  के  नल-कप  छिद्रों  को  बिजली  से  बंद  करना  |

 प्रयोगात्मक  क्षेत्रों  में  भूकम्पीय  *  भुजा यन  तथा  विद्युतीय  प्रतिरोधित्व  का  अन्वेषण  |

 प्रयोगात्मक  क्षेत्रों
 के  भू-निक्षेपों  की  बिछाई  जाने  वाली  बजरी  के  लिये  परीक्षण  ।

 QEYG-NG  के  खुले  मौसम  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  wa  के  ५  क्षेत्र  दलो ंके  १६

 विदों  ने  पंजाब  का  भौमिक  नक्शा  बनाया  था  शौर  ४५  म्रतिरिक्त  भौतिकीविद्  पंजाब  की  छिद्र

 परियोजनाओं की  देख-रेख  कर  रहे  क्षेत्र-दल  तेल  तथा  गस  के  अ्रन्वेषण  तथा  परीक्षात्मक  -faexcr

 के  भौमिकी  कार्य  से  संबंधित  भौमिकी  नक्का  बनाने  में  लगे  हुये  थे  ।

 उड़ीसा  में  खुदाई

 1१८८२.
 थी  बोस  :

 कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 लान

 fra
 re

 a  में

 *  Geologist.
 Seismic  Refraction.
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 क्या  उड़ीसा  के  दिशुपालगढ़  में  दाई  के  काम  पर  पुरातत्व  विभाग  ने  पहिले  हीं  काफी

 खड़ी  रकम  खर्च  कर  दी  है  ;  श्र

 यदि  तो  खुदाई  में  कुल  कितना  रुपया  खर्चे  gars  कौर  उसके  परिणामस्वरूप  क्या

 खोज
 हुई  है  !

 गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  कबीर )
 :  )  श्र

 दिशुपालगढ़  में  खुदाई  पर  ७९,५८९  रुपये  खर्च  किये  गये  थे  ।  खुदाई  की  ब्यौरेवार  रिपोर्ट

 इंडियाਂ  की  Reve  की
 vat  प्रति के  पृष्ठ

 ६  २--१०१५
 में  मिल  सकती  है  कौर वह  संसद  के  पुस्तक

 में  प्राप्य है  ।

 बीमा  एजेंट

 श्री  जाधव  :
 1८८

 श्री  दलजीत  सिंह  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जीवन  बीमा  निगम  में  कितने  बीमा  एजेंटों  के  नाम  दर्ज  हैं  ;

 उनमें  से  कितने  क्रियाशील  भर

 उनकी  श्रौसत  मासिक  ग्राम दनी  कितनी  है  ?

 तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री
 गोपाल  :  दे  मई  १९५८  को

 224,423  बीमा  एजेंटों  के  नाम  दर्जे थे  ।

 \
 }  RV0  ।

 बीमा  एजेंटों  की
 अल्पतम

 मासिक  औसत  ग्राम दनी  के  आंकड़े  उपलब्ध नहीं  हैं  ।  परन्तु

 gexo A UHet में  एजेंटों  ने  औसतन  लगभग  २४०  रुपये  कमीशन  में  लिये  थे  ॥

 रुद्र  के  पास  महादेव  मन्दिर

 1१८८४.  श्री  श्रासर  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  श्र  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चार  ag  पहिले  सिद्धपुर के  रुद्र-महालय  के  रक्षित  स्मारक  के  संबंध

 में  जिला  माहेसाना  के  सिद्धपुर  को  जानेवाली  जनता  कौर  यात्रियों  ने  एक  अभ्यावेदन

 भेजा  पा  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उनकी  मांग  के  बारे  में  सरकार  ने  कोई  निर्णय  नहीं  किया  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह  ;  अर

 उस  बारे  में  कब  तक  निर्णय  हो  जायेगा  ?

 गवेषणा  झोर  सांस्कृतिक
 मंत्री

 दुमायून्‌
 :

 al |

 जी  ,  नही ं।

 अओर  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 wast  में
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 कानपुर  की  हारनेस  एण्ड  सेडलरी  फैक्टरी  के  लिये  सान

 ११८८५.  हों  स०  स०  बनर्जी  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कानपुर  की  हारने  एण्ड  सेडलरी  फैक्टरी  के  मजदूरों  के  लियें

 बनाये  गये  मकान  निश्चित  साकार-प्रकार  के  नहीं  है  ;

 क्या  १९५८  की
 पहली  बारिश  के  बाद  ही  वे  चूने  लग ेदूं  ;  ौर

 यदि  at,
 तो

 क्या  कोई  जांच  की
 जा

 रही  है
 ?

 उपमंत्री  नही ं।

 अर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 भारत  सेवक  समाज

 1१८८६.  श्री  कुमारन  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  PEYQ—NG  में

 नवयुवक  शिविर  चलाने  के  लिये  सरकार  ने  भारत  सेवक  समाज  को  कितनी  राशि  दी  है  ?

 पिछले शिक्षा  मंत्री
 Blo  ला०  BR, 89, 2Ry  रुपये  ३६  नये  पेसे  |

 साल  के  खर्च  न  किये  गये  अनुदानों  को  प्र नुमा नित  ४८  लाख  की  राठी  को  भी  इसी  प्रयोजन  के

 लिये  खच  करने  की  अनुमति  समाज  को  दे  दी  गई  है  ।

 छात्रों  में  अनुशासन

 १८८७.  श्री  विभूति  मिश्र
 :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दया  सरकार  माध्यमिक  स्कूलों  ait  विश्वविद्यालयों  के  छात्रों  में

 नैतिकता  एवं  ज्ञान  की  पीपल्स  उत्पन्न  करने  के  लिये  कोई  उपयुक्त  योजना  बना  रही

 कौर

 यदि  at,  तो  वह  किस  प्रकार  की  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  सरकार  ऐसी  कोई  विशिष्ट  योजना  नहीं

 बना  रही  ।  तथापि  शिक्षा  मंत्रालय  इस  विष्य  में  राज्य  सरकारों  को  समय  समय  पर  सुझाव  देता

 रहा हैं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विदेशों  को  प्रतिनिधि  मंडल

 (  ott
 J  जमा  दल जोत  fag

 1१८८८.  जाघव  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 अब  तक  PEAS—-VE  विभिन्न  मंत्रालयों  के  तत्वाघान  में  कितने  शासकीय

 मंडल  विदेशों  को  गये  हैं  ।

 इन  प्रतिनिधि  मंडलों  के  जाने  का  उद्देश्य  क्या  था  ;

 Sc
 वे  किन  देशों  को  गय  थे  ;  कौर

 आ  मनन

 मल  अंग्रेजी  में
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 प्रत्येक  पर  कितना  रुपया  खच  हुमा  है  ?

 तथा  व्यय  मंत्री  गोपाल  से  §—S—-XS  से

 ३१-८-५८  तक  कुछ  मंत्रालयों/विभागों  से  संबंधित  जानकारी  बताने  वाला  एक  विवरण  लोक  सभा

 के  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ४३]  ।  शेष

 मंत्रालयों/विभागों  से  संबंधित  जानकारी  मांगी  गई  है  कौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जाएंगी  ।

 fara  युवक  सभा '  का  सम्मेलन

 1१८८६.  श्री  श्र०  क०  गोपालन  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  म  विश्व  युवक  सभा  का  सम्मेलन  चि  था  |

 यदि  तो  प्रत्येक  देश  से  कितने  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  था  ;  झ्र

 भारत  के  कितने  प्रतिनिधि  थे  कौर  वे  किन  संगठनों  का  प्रतिनिधित्व  कर  रह  थे  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०५  श्रीमाली  )  |

 wc  विश्व  युवक  सभा  एक  गैर-सरकारी  संगठन  है  कौर  यह  जानकारी  भारत

 सरकार  को  सरलता  से  नहीं  मिल  सकी  |

 ada  पंच  वर्षीय  योजना  में  प्रारम्भिक  शिक्षा

 1१८६०.  श्री  हेम  बरूआ
 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  हवा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि

 तृतीय  पंच  वर्षीय  यो  जना  में  केवल  प्रारंभिक  दिक्षा  के  लिये  सरकार  ३००  करोड़  रुपये  अलग  से  रखने

 का प्रस्ताव कर  रही  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )
 :  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  अंत  तक

 सरकार
 का  यह प्रयत्न होगा  कि  वह  ६--  ११  वर्ष  तक

 की
 उम्र  के  बच्चों  के

 लिये  समस्त
 देश  में  मुफ्त

 तथा  अ्रनिवायं  प्राथमिक  दक्षा  को  व्यवस्था  कर  दे  ।  परन्तु उस  के  लिये  कितनी  रकम  रखे  जाने की

 संभावना है  ;  उसके  बार  में  ग्राम  से  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मुकदमेबाजी

 Tessar.  सरदार  इकबाल  सिह  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 SeYG—KS WIT Wa AH कौर  तक  QEXS—KE A WHAAATAY में  मुकदमेबाजी

 के  कितने  मामलों  में  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  पक्ष  बनाया गया  था  ;

 ब्रूसे  मुकदमों  के  बचाव  gear  उन्हें  दायर  करने  में  कितना  खरच  हुआ  है  ;

 दावों  की  कुल  कितनी  रकम  है  ?

 मंत्री  to  go  इस  समय  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  में  उसे  विभिन्न

 विधि
 मंत्रालयों  तथा  सरकारी  विभागों  से  मंगा  रहा  हूं  परन्तु  उसे  प्राप्त  करने  में  समय  लगेगा  |

 मूल  wast  में

 World  Assembly  of  Youth.
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 चंडीगढ़  में  छावनी

 सरदार  इकबाल  सिह  :

 TG.
 म  को

 अजित  सिह  सरहदी  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  चंडीगढ़  में  छावनी  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ;

 उस  योजना का  ब्यौरा  कया है  ;

 इस  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 मंत्री  कृष्ण  :  से  चंडीगढ़ में  छावनी  बनाने का  फिलहाल

 कोई  पक्का  विचार  नहीं  है  ।  जहां  मकान  उपलब्ध  वहां  एककों  को  रखने  के  प्रस्ताव  पर  विचार

 हो  चुका है  ।  चंडीगढ़  समेत  ऐसे  स्थानों  पर  सेना  रखने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  होना है  जहां

 बनाये  मकान  नहीं  हें  ।

 \
 जी  नहीं  ।

 wet  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 कोयला  संसाधनों  का  उपयोग

 1१८९३.  सरदार  इकबाल  fag  :  क्या  खान  कौर  ईधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना की  शेष  wae  में  देश  के  कोयला  संसाधनों  का  पूर्ण  रूप  से  उपयोग

 करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार है  ?

 खान  ate इंधन
 मंत्री  स्वर्ण  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 के  लिये

 अतिरिक्त  कोयला  उत्पादन  का  लक्ष्य  सालाना  २२०  लाख  टन  रखा  गया  था  |  उसमें से  १००  लाइव

 टन  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  झर  १२०  लाख  टन  सरकारी  क्षेत्र  को  ग्रावंटित  किये गये  थे  ।

 (२)  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  कोयला  खानों  के  लिये  आवश्यक  मशीनों  का  प्राया  करने  के  लिये

 सभी  संभव  सुविधायें दी  गईं  हें
 ।

 इस्पात  प्राय  कच्चे  माल  का  उपयुक्त कोटा  भी  उन्हें

 दिया  गया  ।  इस  क्षेत्र  द्वारा  झपना  लक्ष्य  प्राप्त  करने  की  दिशा  में  संतोषप्रद  प्रगति  की  गई  है  |

 (३)  सरकारी  क्षेत्र  में  सिंगरेनी  कोयला  क्षेत्र  मे ंसालाना  १५  लाख  टन  का  उत्पादन  प्रति  से

 बढ़ाने  के  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  को  नये  कोयला  क्षेत्रों  से  सालाना  १०४

 लाख
 टन  का  उत्पादन  करने

 की
 जिम्मेदारी  सौंपी  गई  है  ।

 (४)  इस  लक्ष्य  की  सिद्धि  के  लिये  अपेक्षित  विभिन्न  प्रावस्थाओं  में  निम्नलिखित  बातें  जाती

 भू अजन  तथा
 खनि-भ्रषिकारों

 को
 प्राप्त  छिद्र के  लिये  प्राप्त  जानकारी  इकट्ठी

 खानों की  रूप  रेखा  विदेशों a  आवश्यक  मशीनें  अपेक्षित  प्रविधघिक

 कर्मचारियों  का  प्रशिक्षण  कौर  नयी  रेलवे  लाइनों की  रूप  रेखा  तैयार  करने  शहरों  उनका  निर्माण

 मूल  अंग्रेजी  में

 ‘Exploitation  of  Coal  Resources,
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 इन  मदों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  प्रगति  हुई  है  —

 (१)  भू  तथा  खनि  अधिकार

 कोयला  वाले  क्षेत्र  तथा  विकास  )  १९५७  के  अधीन  सीडी

 और  सौंडा  के  नये  कोयला  क्षेत्रों  के  लिये  झ्रावस्यक  भूमि  और  खनि  अधिकारों  का  a  कर  लिया

 गया है  ।  दोष  क्षेत्रों  के  बारे  में  प्रावश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  |

 (2)  fara  तथा  खोज

 ag  क्षेत्रों a  fern  तथा  कोयले की  खोज  का  काम  पूरा  हो  गया  कौर  शेष क्षेत्रों में  यह

 काम  भारत  के  भौमिक  सर्वेक्षण  विभाग  ,  भारतीय  खनि  विभाग  ,  तथा  राष्ट्रीय  कोयला  विकास

 निगम  द्वारा  किया  जा  रहा  है  |

 (३)  संयंत्र  ate  सदी नें

 ७
 करोड़  रुपयों  की  कीमत वाले  पं यन्त्रों  र  मशीनों  का  ः प्नांडर्‌  भेजा  जा  चुका  ।  उसका

 अधिकांश  भाग  झरा  चुका  है
 शर

 नये  कोयला
 क्षेत्रों

 में
 काम

 में  लाया  जां  रहा  हैं
 ।

 एक्जिम  बैंक
 क्रेडिट

 के  आवंटन  के  अन्तर्गत  बाकी  की  जरूरतों को  पुरा  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा
 रही  है  ।

 (*)  रेलवे  लाइनें

 सरकार ने  मध्य  भारत  के  कोयला  क्षेत्रों  में  ५०  मील  लम्बी  बिजनूरी--कीरोन  जी  लाइन

 हसदो  नदी  पर  पुल  बनाने  समेत  चम्पा  लाइन  के  विस्तार  करने  अर  दामोदर  नदी

 पुल  बनाने  समेत  TAT  लाइन  का  विकास  करने  की  मंजूरी  दे  दी  है  ।  बिजनूरी-कीरोन  जी

 लाइन  पर  कोरिया  के  कोयला  क्षेत्र  को  प्रस्तावित  चिरमिरी  रोड  स्टेशन  से  जोड़ने  वाली  १०  मील

 लम्बी  रेलवे  लाइन  बनाने  के  पर  विचार  हो  रहा  हैं  ।

 (५)  प्रशिक्षण

 कनिष्ठ  प्रविधिक  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  ४  प्रशिक्षण  खोले  जा  चुक

 इंजीनियरों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  धनबाद  स्कूल  माइन्स  तथा  देश  के  अन्य  इंजीनिर्यारग

 कालेजों
 में  व्यवस्था  कर  दी

 गई  है
 |  विदेशी  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  प्राप्त  होने  वाली  सुविचारों

 से  भी  फायदा  उठाया  जा  रहा  है  ।

 कठारा  जैसी  खानों  तथा  सौंडा  और  बाचरों  के  कुछ  हिस्सों  में  जहां  खानों  को

 कट  तरीके  से  बनाने  का  प्रस्ताव  वहां  ऊपरी  मिट्टी  fe  मशीनों की  सहायता से  हटायी

 जा  रही ह  ।  खदानों  में  जमीन
 के  भीतर  प्रगणकों  की  खुदाई  संतोषप्रद  रूप  से  चल  रही  हैं  ।

 लक्ष्य  पूति  के  लिये  sea  गौण  कार्यों  से  संबंधित  कार्यवाही  को  पूरा करने  के  लिये  जी  तोड़  प्रयत्न  किया

 जा  रहा  हू  |

 राज्यों  को  कोयला  संभरण

 1१८६४,  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  guys  प्यार  अब  तक  में  प्रत्येक  राज्य  को  कितना  कोयला

 बांट
 में

 निर्धारित
 किया  गया  था  गर

 ी  तना
 दिया  जा

 चुका  हैं  [|
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 खान  इ  धन  मंत्री  स्वर  सिंह  )
 :

 लोक  सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ४४]

 नौसेना  sea  सम्भार

 1१८६५.  शो
 कौडियाल

 :
 क्या प्रतिरक्षा मंत्री  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नौसेना  हथियार  डिपो  ,  श्रलवई  की  सीमा  के  किसी  भी  बिन्दु  से

 लगभग  Vi VCY RE RAT H फट  के  घेरे  के
 भीतर

 ar  वाले  क्षेत्र  क  खतरापूर्ण  घोषित  किये  जाने
 की  संभावना

 है  ।

 क्या  इस  बात  को  अधिसूचित  कर दिया गया  है  कि  sagan  क्षेत्र  स्थायी  असैनिक

 निर्माण  कार्यों  जैसे  कारखानों  शादी  के  लिये  सुरक्षित  नहीं

 यदि
 तो

 कया  इस  क्षेत्र  के  भू-स्वामियों
 को

 हर्जाना  देने  के  लिये  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  हां  ।

 ~
 कसरत  सरकार  जिस  से  इस  निहित  खतरे के  बारे  में  जनता  को  सूचित  करने  क

 लिये  कहा  गया  उस  के  बारें  में  एक  ग्र धि सूचना  राजपत्र में  निकाल  दी  हैं  ।

 हर्जाना  देने  कप्तान  पर  सरकार  विचार कर  रही  है  ।

 राजस्थान में  तांबा

 1१८६६.  श्री  सुधार :  कया
 खान  शौर

 इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 — ew

 राजस्थान  के  संतरी  क  तांबा  खानों  से  सालाना  कितना  तांबा  निकलता  है  ;

 शौर

 ये  निक्षेप  देश  की  तांबों  की  जरूरतों  को  कहां तक  पुरा  करेंगे
 ?

 fara  कौर  तेल  मंत्री  के
 ०

 दे०  मालवीय )
 :  ग्रोवर  राजस्थान के  खेतरी

 की  तांबा  खानों
 का

 भारतीय
 खनि  विभाग

 द्वारा  व्यौरेवार  समन् वेषण  किया  जा  रहा  है  1

 बत्तान  प्रावस्था  में  यह  कहना  प्रसंग  है  कि  इस  क्षेत्र  से  कुल  कितना  तांबा  निकलेगा  |

 समितियां कौर  आयोग

 19८६७.  श्री दलजीत सिंह  :  क्या  गुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  १  जनवरी

 से  ३१  जुलाई  १९५८  तक  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  अधीन  कितनी  समिति A  यां  और  wart

 कार्य  कर  रहे  थे  प्रौढ़  उनके  क्या  नाम  हैँ ?

 गाह-कार्य मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दातार  )  :
 वे  इस  प्रकार हैं /

 स्थायी  ग्राम  सलाहकार  समिति

 भारत  में  खोले  जाने  वाले  अ्रण्नि  गवेषणा  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिये  तदर्थ  समिति

 जल  पुस्तिका  समिति  ।

 दिल्ली
 सलाहकार

 समिति  ।

 नन  ae,
 मिल  अंग्रेजी
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 हिमाचल  प्रदेश  सलाहकार  समिति  ।

 मानपुर  सलाहकार  समिति  ।

 त्रिपुरा  सलाहकार  समिति  |

 नियम  पुनर्विलोकन  समिति  |

 मान-क्रम-पत्र  समिति  ।

 आदिस  जाति  का  कल्याण

 1१८६८.  श्री  दलजीत  क्या  गुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 १९५६-५७  कौर  aa  तक  PEXG-YE  में  arian  जाति  कल्याण  के  लिये  केन्द्र  दवारा

 संचालित  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करन  के  लिय  पंजाब  सरकार  को  कुल  कितनी  रकम  दी

 गई  और

 किन  योजनाओं  के  लिये  यह  रकम  दी  गई  है  ?

 ौर-किये  उपमंत्री  :  अनुसूचित  जातियों  के  कल्याण  तथा  अनुसूचित

 क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिये  केन्द्र  द्वारा  संचालित  योजनाश्रों  को  पूरा  करने  के  लिये  पंजाब  सरकार  को

 VIVEY  लाख  रुपये  दिय  गये  थे  ara  वित्तीय  वर्ष  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  FoYY  लाख  रुपयों

 की  ग्रघिकतम  राशि  परीक्षा  के  बतौर  रखी  गयी  है  ।  पुनरीक्षित  प्रक्रिया  के  अ्रनुसार  वित्त  मंत्रालय

 द्वारा  सहायता  अनुदान  अविष  के  श्रंतगंत  हर  महीने  दी  जाती  है  कौर  अंत  में

 वास्तविक  खर्च  के  अ्राघार  पर  उसका  हिसाब  लगाया  जायेगा  |

 लोक  सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिदिष्ट  ५,  श्रतुबन्थ

 संख्या  ४४५]  ।

 पंजाब  को  सहायता

 1१८६६.  श्री  दलजीत  fag:  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEYG-US  में  पंजाब  सरकार  को  अराजपत्रित  प्राधिकारियों  तथा  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  का  वतन  बढ़ाने  के  लिये  सहायता  की  कितनी  राशि  दी  गई

 इस  में  राज्य  के  भ्रंश दान  का  क्या  अनुपातकी  कौर

 क्या  इसे  धूर्त  दिया  गया  > te

 तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  पंजाब  राज्य के  कम  वेतन

 पाने  वाले  तमंचा  स्थानीय  संस्थानों  के  कर्म चा  कौर  गैर-सरकारी  प्राथमिक  विद्यालयों  के

 शिक्षकों  के  वतन-भत्ते  आदि  बढ़ाने  में  पंजाब  सरकार  को  जो  aa  होगा  उसके  दो  तिहाई  भाग  की

 राशि  भ्र था ते  १३,३८,०००  रुपये  लाख  अड़तीस  हजार  रुपये  )  १९५७-५८  में  वित्त  मंत्रालय

 द्वारा  पंजाब  सरकार  को  अनुदान  के  रूप  में  मंजूर  कर  दिये  गय  हैं  ।  यह  अनुदान  उस

 रकम  के ऑ्राधघार  पर  समायोजित  किये  जाने  के  अधीन  होगा  जिसके  लिये  पंजाब  का  हक  है  ।

 वेतन  बढ़ाने  के  कुल  खर्च  का  दो  तिहाई  भाग  ।

 पहिले  राज्य  सरकार  को  वेतन  तथा  भत्ते  बढ़ाने  का  सारा  खर्चे  स्वयं  भुगतना  पड़ेगा  ।

 इसके  भारत  सरकार  खर्च  के  अरपन  हिस्से  को  उन  शर्तों  के  पूरा  किये  जाने  पर  देती  है

 _  को
 सरकार

 के  लिये  विहित

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 गुरमिर्डोीपिडी  का  भारतीय  वायु  सेना  केंद्र

 Too,  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  at  जुलाई  के  पहिले  सप्ताह  में  मद्रास  के  पास  गुमिडीपिंडी  के

 प्सत्यवेदु  जंगल  में  भारतीय  वायु  सेना  ढारा  ४०००  पौण्ड  के  कुछ  बम  नष्ट  किये  गये

 उनकी  कीमत  क्या  शौर

 किन  कारणों  से  उन्हें  नष्ट  करने  का  निर्णय  किया  गया  था  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  मजीठिया )
 :  जी  हां  |

 शौर  बम  बेकार  हो  गय  थे  ।  अतएव  कीमत  का  प्रबल  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भारत  प्रयास  सेवा  vat)

 1१६०१.  श्री  व०  चल  मलिक  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  २४  zeus  के  तारांकित

 et  संख्या  १८१३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  sw  :

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  भ्रादिम  जातियों  के  राज्य  वार  ऐसे  कितने

 वार  हैं  जो  भारतीय  प्रशासन  सेवा  भर्ती  )  के  लिये  सफल  घोषित  कर  दिये  गये  और

 |  अनुसूचित  जातियों  तथा  अ्रनुसूचित  जातियों  से  चुने  गये  अब  तक  कितने  उम्मीदवारों

 ara  लिया  गया  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  A  ी  / ही

 भ्रनुसुचित  भ्रनुसुचित  ख़ादिम

 जातियां

 अ्रान्घ्र  प्रदेश  e  g  g

 ग्रा सोम  कोई  नहीं  कोई  नहीं

 बम्बई
 |

 कोई  नहीं

 मद्रास  कोई  नहीं

 पंजाब  कोई  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  कोई  नहीं

 ? पश्चिम  बंगाल  कोई  नहीं

 नियुक्ति  के  लिये  चुने  गये  wc
 तत  जातियों  र  भ्रनुसुचित  afer  जातियों  के

 सभी  उम्मीदवारों  को  नियुक्ति  का  प्रस्ताव  भेज  दिया  गया  है  ।

 श्रौषघोय  तथा  प्रसाधन  सामग्री  १६  LX

 1१€०२-  श्री झूलन  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झ्रासवों  तथा  वरिष्ठों  के  बनाने  अर  बेचने  से  सम्बन्धित  झष  घिर  तथा  प्रसाधन  सामग्री

 geyy  तथा  उसके  अधीन  बनाये  गये  नियमों  के  लाग  किये  जाने  के  कारण  fear
 +  नः

 मल  अंग्रेजी  में



 ह  ११  eds  लिखित  उत्तर  रद ८७

 संगठनों  को  जो  कठिनाइयां  हो  रही  हैं  अर  जो  बाधायें  प्रा  रही  हैं  क्या  उनके  सम्बन्ध  में  इन  संगठनों

 ने  भारत  सरकार  से  कोई  भ्र भ्या वेदन  किया  शौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  प्रस्ताव है  ?

 तथा  श्रसेनिक-व्यय  मंत्री  (  डा
 ०

 गोपाल
 :  जी  सरकार को  कुछ

 श्रायुवें दिक  संगठनों  का  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुमा  है  ।

 (@)  अभ्यावेदन  की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  मदों  से  सम्बन्धित  हैं

 (१)  आयुर्वेदिक  प्राविधियों  पर  शुल्क  की  (२)  नियमों  में  निर्धारित  लेखा-फार्मों  को

 सरल  कौर  (  ३)  श्रायुवेंदिक  झौषधघियों  क  बिकी में  कुछ  राज्यों  में  होने  वाली  कठिनाइयां  ।

 इस  मामले  में  नीचे  लिखी  कार्यवाही  की  गई  है

 (  १)  फिलहाल  केवल  दो  श्रायु्वे दिक  दवाइयों  द्राक्षासव  शौर  द्राक्षारिष्ठ  पर  शुल्क

 लगाया  गया  है  क्योंकि  इनके  बारे  में  यह  समझा  जाता  है  कि  उनका  उपयोग  साधारण

 मद्य-पेयों के  समान  हो  सकता  है  ।  संगठनों  को  यह  सुचित  कियां  गया  है  कि  यदि  वे

 सोचते  हैं  कि  ये  दोनों  दवाइयां  साधारण  मद्य-पेयों  के  समान  कामे  में  नहीं  लाई  जा

 वे  जांच  के  लिये  इस  नियम  के  aaa  बनाई  गई  स्थायी  समिति  के  पास

 उनके  नमूने  भेजें ।

 (२)  लेखा-फार्मों को  सरल  बनाने  का  प्रश्न  राज्य  सरकारों  को  बता  दिया  गया  है  जो

 इस  अधिनियम  के  अधीन  शुल्क  वसूली  करती  हें  सनौर  जिनको  इससे  राजस्व  मिलता

 है  तथा  उनके  जवाब  जानें  पर  शी घ्रातिशी कर  झावदयक  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 (3)  इन  संगठनों  को  यह  सुचित  कर  दिया  गया  है  कि  इन  दवाइयों  की  बिक्री  का  नियंत्रण

 इस  अधिनियम  के  बाहर  है  भ्र ौर  उन्हें  इस  मामले  में  संबंधित  राज्य  सरकार  से

 पढ़ी  करनी  चाहिये  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  व्यापारियों को  ऋण

 G08.  श्री  पदम  देव
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  चीनी  हिमाचल  प्रदेश  के  व्यापारियों  से  तिब्बत

 के  साथ  व्यापार  करने  के  लिये  ऋण  के  हेतु  कोई  प्रार्थना-पत्र  मिले
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  की  गई  है
 ?

 गृह-कार्य मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  जी

 चीनी  ssa  एसोसियेशन

 की  कौर  से  सरकार  को  एक  श्रावेदन-पत्र  मिला  है  जिसमें  उन्होंने  व्यापार  के

 लिये  कज  मांगा है

 इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 पंजाब  की
 अनुसूचित  अनुसूचित  श्रादिम  जातियां  तथा  अन्य  पिछड़े  हुए  वर्ग

 1१९०५.  श्री
 दलजीत  सिंह

 :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 wa  तक  QEYS-YE  में  अनुसूचित  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  तथा  अन्य

 पिछड़ी  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  पंजाब  राज्य  को  बांट  में  दी  गई  रादि  में  से  कितनी  राशि

 खच  हो  चुकी  कौर

 अंग्रेजी  में

 194(A)  1.51)2--5.



 लिखित  उत्तर + Qaqc  ११  gays

 जिन  योजनाओं  पर  रुपया  खर्चे  हा  वे  किस  प्रकार  की

 गृह-कार्य  उपमंत्री
 :  ak  जून  gays  को  समाप्त

 होने  वाली  तिमाही  के  खर्चे  का  विवरण  sat  तक
 राज्य

 सरकार  से  प्राप्त  नहीं  १९५८-५९

 में  इन  जातियों  के  कल्याण  के  लिय  बांट  में  दी  गई  राशि  प्रौढ़  कार्यान्वित  की  जाने  के  लिये  प्रस्तावित

 योजना गम् ों  के  स्वरूप  को  बतलाने  वाला  एक  विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  ५,  झ्रनुबन्ध  संख्या  ४६]

 हिमाचल  प्रदेश  में  विज्ञान  मन्दिर

 1१९०६.  श्री  दलजीत fag  :  कया  वैज्ञानिक  ग्रवेषणा  ate  सांस्कृतिक-का्ये मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  किन  स्थानों  सें  सन्‌  PERGHRE  में  विज्ञान  मंदिर  स्थापित

 किये  जायेंगे  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  gare  कबीर )
 :  फिलहाल  PENG-NE

 में  हिमाचल  sear  में  विज्ञान  मंदिर  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव नहीं  है  ।  हिमाचल  प्रदेश  के  सुन्दर नगर

 में  एक  विज्ञान  मंदिर  पहिले  ही  खोला  जा  चुका  है  ।

 दाराब  बन्दी

 1१६०७.  श्री  दलजीत  सिंह  :
 क्या  ews  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  शराब  बन्दी  के  लिये  वित्तीय  सहायता  की

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  इस  ae  के  लिये  कितनी  राशि  देने  का  इरादा

 रखती है  ?

 गृह-कार्य मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 सेनिक  शिविरों  में  सके  रिया  नियन्त्रण  कार्यक्रम

 1१९०८.  थ्री  दलजीत सिंह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अ्न्तगंत  सैनिक  केन्द्रों  में  रोगों  के  प्रत्याक्रमप्य

 निवारक  उपाय  किये  गये

 यदि  तो  उपरोक्त  सैनिक  केन्द्रों  के  क्या  नाम

 रोगों  के  प्रत्याक्रमण  निवारक  उपचार  के  लिये  मलेरिया  की  शभ्रौषधियां  वितरण  करने
 का  ब्योरा क्या  है  ?

 उपमंत्री  :  जी  भारत  में  मलेरिया  नियन्त्रण

 कार्यक्रम  का  स्थान  अब  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  ने  लिया  उत्तरवर्तीय  योज़ना  के

 अन्तरगत  रोगों  के  प्रत्याक्रमण  निवारक  उपचार  सम्बन्धी  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।

 शर
 उपरोक्त  भाग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भागों के

 उत्तर  उत्पन्न नहीं  होते  ।
 नीटा नाना

 ——e THa  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  २८८६

 भ-श्रुतलेख  विभाग  हिमाचल  sae

 1१6०६.  श्री  दलजीत fag
 :

 क्या  गुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  के  भू-प्रभिलिख  विभाग  में  सरकारी  कर्मचारियों  की
 संख्या  कितनी

 उनमें  स्थानीय  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  atk

 उनमें  अनुसूचित  जातियों  के  लोग  कितने  हैं ?

 मंत्रालय  म  राज्य-मंत्री  :  कौर  इस  राज्य-क्षेत्र  के

 भू-प्रतिलेख  विभाग  सें  कर्मचारियों  की  संख्या  लगभग  ६७०  बतायी  जाती  जिसमे ंसे  ५०  को

 छोड़े  बाकी  संभी  स्थानीय हूँ  ।

 २१

 अनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों के  आयुक्त

 1१६१०.  श्री  दलजीत सिंह  :  कया  गुह-कार  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सुचित  जातियों  कौर  भ्रनुसुचित ख़ादिम  जातियों के  aga  के  कार्यालय  पर  १९५७-५८ में

 कुले  कितना  संस्थापन  व्यय  gat  है
 ?

 गुह-कार्यो  उपमंत्री  :  १९५७-५८  में  के  अंदर  मुकाम  स्थित

 कार्यालय पर  Res  लाख  रुपये  कौर  क्षेत्रीय  कार्यालयों  पर  XR 0  लाख  रुपये  व्यय  हुए ।

 पंजाब  ata  जाति  क्षेत्र

 1१९११.  श्री  दलजीत सिंह  :  क्या  गुह-कारें मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पंजाब  के  झ्रादिम  जाति  क्षेत्रों  के  लिये  १९४८-५९  में  कुल  कितनी  राशि  स्वीकृत

 ai

 यह  राशि  किन  योजनाओं  पर  व्यय  की  जायेंगी
 ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री
 :

 पंजाब  के  श्रतुसूचित  क्षेत्रों  के  विकास  तथा  श्रभुसूचित

 आदिम  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्र  में  २'  ६६  कौर  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  १०
 '

 ४४

 लाख  रुपये  की  प्रतीक  से  झ्र धिक  सहायता  देने  का  निश्चय  किया  गया  है  ।

 योजनाओं  के  नामों  के  दो  विवरण  राज्यों  कौर  केन्द्र  के  क्षेत्रों  के  Ha  अलग  रूप

 में  सभा  पटल  पर  रख  दिये  गये  हैं  ।  परिशिष्ट  4;  अनुबन्ध  संख्या  ४७]

 [  ait
 भा०  कू०  गायकवाड ़:

 ।  श्री  द०  करा  कट्टों  :

 1१६१२.
 श्री  माने  :

 Lat  नाना  पाटिल
 :

 क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५७
 शौर  peye  में  श्री  तक  गुप्त वार्ता

 विभाग
 में  उंपनिरीक्षकों  (  सब-इंस्पैक्टर )

 के  कितने  पदों  के  लिए  विज्ञापन  दिया  गया
 ;

 faa  अंग्रेजी  में



 RGko  लिखित  उत्तर  ११  FeXs

 इन  में  से  कितने  भ्रनुसुचित  जातियों  ate  कितने  भ्रनुसूचित  आदिम  जातियों  के  लिए

 रक्षित थे  ;

 इन  स्थानों के  लिए  कितने  अनुसूचित  जातियों  ate  कितने  अनुसूचित  प्राचीन  जातियों

 के  लोगों को  इन्टरव्यू के  लिए  बुलाया  गया ;  शौर

 कितनों का  चुनाव  किया  गया  तौर  कितनों की  नियुक्ति  हुई ?

 मंत्री  गो०  ब०  :  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने
 इस  काल

 में

 निरीक्षकों के  लिए  पांच  विज्ञापन  उन  में  खाली  स्थानों  की  संख्या  का  कोई  उल्लेख  नहीं था

 क्योंकि  विज्ञापन  में  पदों  की  संख्या  का  कोई  उल्लेख  नहीं  इस  लिए  रक्षित  संख्या

 निर्धारित  नहीं  थी  ।  यह  कहा  गया  था  कि  अनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के

 उम्मीदवार  हुये  तो  उन्हें  प्राथमिकता  दी  जायेगी  |

 १०७  अनुसूचित  जातियों  ate  १८  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों के  उम्मीदवार  बातचीत

 के  लिये  बुलाये गये  थे  ।

 एक  की  नियुक्ति हो  गयी  है  शौर  दो  शर  चुन  लिये  गये  जिनकी  नियुक्ति ah  की
 जानी  चाहिए  ।

 पांचवें
 विज्ञापन

 के
 परिणाम  स्वरूप ant  तक  कोई  चुनाव  नहीं  हुआ  उसे  कोई

 भ्रान्ति  रूप  नहीं  दिया  गया  |

 सरकारी  कमंचारी  कौर  राजनीति

 श्री  यादव :
 1१९१३.

 श्री  जगदीश  अवस्थी  :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५६,  १९५७  श्र  १९४८  में  aa  तक  कितने  केन्द्रीय  सरकार  क  कर्मचारियों  क

 विरुद्ध  यह  शिकायतें  प्राप्त  हुई  कि  वें  सक्रिय  राजनीति  में  भाग  लेते हैं  ;  ar

 ऐसे  कितने  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी  हैं  जिनको  चेतावनी दी  गयी  अथवा  जिनके

 राजनीतिक  आधार  कार्यवाही  की  गयी  ।

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  सूचना  एकत्रित  की
 जा  रहीਂ है  प्रौर  यथासमय  सभा  पटल  पर  Ta  दी  जायेगी  ।

 फ्रांस  में  भारतीय  वायु  सेना  के  कमंचारी

 1१९१४.  श्री  दिनेश सिह  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  फ्रांस

 में
 प्रशिक्षण  प्राप्त कर  रहे  भारतीय  वायु  सेना  के

 कर्मचारियों
 की  पदानुसार कितनी  संख्या  है  ?

 उपमंत्री  मजीठिया  )  :  कोई  नहीं  |

 ait  के  किले  की  मोती  मस्जिद

 1१९१६.  श्रीमती मफोदा श्रहमद मसौदा  अहमद  :
 क्या

 वैज्ञानिक  गवेषणा  site  सास्कृतिक-कार्य मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  वर्षा  से  श्रागरे  के  किले  की  मो
 ती  मसजिद  को  बहुत  भारी

 शर
 eet

 भोर

 मूल  sash  में
 गए
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 यदि  तो  उस  को  ठीक  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ;

 गवेषणा  att  सांस्कृतिक-कार्ये  मंत्री  gard  कबीर )  जंग  लगने

 से  लोहा  ट्ट  गया  atk  मोती  मस्जिद  के  दक्षिण की  तौर  के  दर्ज  का  पत्थर  गिर  गया  जिस  से

 कुछ  हानि हुई  ।

 एक  मंत्र  सा  खड़ा  कर  दिया  गया  कौर  मरम्मत हो  रही  है  ।
 मस्जिद की  विशेष

 मरम्मत  के  लिए  २,५००  रुपये  की  व्यवस्था कर  दी  गयी  है  |

 पुस्तकों के  आयात  पर  रोक

 TES  शी  जगदीदा  अवस्थी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  सभा  पटल  पर  यह  विवरण  रखने  की

 कृपा  करेंगे जिस  में  यह  बताया गया  हो  कि

 समुद्र  सीमा-शुल्क  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  CEXQ-  Raye  के  अगस्त तक

 जिन  पुस्तकों  का  श्रायात  भारत  में  वर्जित  है  उन  के  उन  के
 लेनों  के

 नाम
 कौर  जिन  देशों

 में  वे  प्रकाशित  हुई  हैं  उन  के  नाम  क्या  हैं  ;

 भाग  में  उल्लिखित  प्रकाशनों  के  पर  रोक  लगाने  के  क्या  कारण

 इस  प्रकार  के  निर्णयों कीਂ  सामान्य  प्रक्रिया  क्या है  ;

 भाग  में  उल्लिखित समय  में  कौर  भाग  में  उल्लिखित  प्रकाशनों  में  से  प्रत्येक

 की  कितनी  कितनी  प्रतियां  सीमा-शुल्क  प्राधिकारियों  ने  wares  कीं
 ?

 arra>
 aaa  द्वारा  लिखित मंत्री  गो०  ब०  (2)

 रामायण जो  कि  अमेरिका  सै  प्रकाशित

 कि (2)  ait  बेग  द्वारा  लिखित  कैदी  काश्मीर  जो

 पाकिस्तान से  प्रकाशित  हुई  है  |

 पुस्तकों  का  श्रायात  जन  हित  में  ही  बन्द  किया  गया  था
 ।

 इसकी  प्रक्रिया यही  है  कि

 समद्र-सीमा  दशक  १८७८,  की  धारा  १९  के  म्रन्तगत  Wagan  प्रकाशित कर  दी

 जाती है  कि  भारत  में  चमक  seal  के  प्रख्यात  की  मनाही
 है  ।

 कोई  नहीं
 ।

 गह-व्हाया  मन्त्रालय

 1१६१८.  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  कितने  असिस्टेंट  ate  कितने  कलक  कार्य  कर  रहे

 )  हन

 में  arate  जातियों  ate  sea  आदिम  arse

 गा
 ल  पी  की  संख्या क्या

 1  मूल  अंग्रेज़ी  में
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :

 apart  जानकारी  निम्न  प्रकार  :
 ह

 पद  का
 नाम  काम  पर  लगाये  अनुसूचित  जाति  ग्र नू सूचित  afer

 लोगों की  कुल
 सख्या

 नली
 संख्या  की  संख्या

 कमी
 असिस्टेंट  ३१९  23

 कलक  Ray  oo  रे

 स्थगन  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में

 श्री  वाजपेयी  :  मैं  ने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  दीਂ  थी  ।

 सहोदय  :  में  ने  उसे  ईस्वी  कार  कर  दिया  है  ।

 श्री  वाजपेयी
 :  क्या

 श्राप  इस  प्रस्ताव  को  ध्यान  दिलाने  वाले  प्रस्ताव  के  रूप में  रखने  कीं

 अनुमति  देंगे  ।

 1  wera  महोदय
 :

 प्रभी  कल  ही  विभिन्न  दलों  के  नेतायों  के  सम्मुख  मैं  ने  यह  सुझाव  दिया  था

 कि  यदि  में
 स्थगन  प्रस्ताव

 के
 सम्बन्ध

 में  कोई  ऐसा  रादेश  दूं  जिस  से  सदस्य  संतुष्ट
 न  तो  मुझ

 से  मेरे  कमरे  में  परामर्श  कर  सकते  हैं  ।  मैं उस  पर  विचार  यदि  उचित  होगा  तो  waar

 निर्णय
 बदल  सकता  हूं  श्र  वह  स्थगन  प्रस्ताव

 भ्र गले
 दिन

 सभा  प्रस्तुत किया  जा  सकता  ॥

 इसलिये  पं प्रा पसे  कह  रहा  हूं  कि  यदि  श्राप  मे  रें  निर्णय  से  संतुष्ट  नहीं  हैं  तो  मुझ  से  मेरे  कमर  में  जाकर

 मिल  लें  af  मैं  उसे  महत्वपूर्ण  समझूंगा  तो  वह  कल  सभा  में  रखा  जा  सकता  है  ।  मैं  माननीय

 सदस्यो ंसे  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  सभा  में  इस  प्रकार  के  मामले  न  उठायें  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  विनियम

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 में  संविधान के  अनुच्छेद  ३२०  (५)  के

 श्रन्तगंत  संघ  लोक  सेवा  आयोग  )  १९४५८  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 हूं  ।

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  टी०-९०५/५८]

 नगर  निगम  अधिनियम  के  अधीन  श्रधिसुचनायें

 1
 श्री

 दातार
 :  में  दिल्‍ली  नगर  निगम

 १९५७
 की  धारा

 CI9k
 की  उपधारा  (2)

 के  निम्नलिखित  नियमों  की  एक+एकਂ  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (१)  दिल्‍ली  गजट  अधिसूचना  संख्या  ४०/५/५८  दिल्‍ली  दिनांक २२
 १६५८

 में
 प्रकाशित  दिल्‍ली

 नगर
 निगम

 देने  की  अंतिम  दर  का
 १९५८  1

 में  रखी  देखिये  संख्या  टी०-९०९/५८]

 1  मूल  अंग्रेजी में



 ११  2eXs  पठानकोट  में  गोला  बारूद  की  पेटियों  में  विस्फोट  R5&R

 के  बारे  में  वक्तव्य

 (२)  दिल्‍ली  गजट  भ्र घि सुचना संख्या  vo/y/ys  दिल्ली  दिनांक  २२  zeus

 में  प्रकाशित  निगम  हटाने  के  खर्चे  को  नियम

 2&4s  |

 में  रखी  देखिये  संख्या  एवं  टी  bret  Ro/ys]

 केन्द्रीय  उत्पादन  नियमों  में  संशोधन

 उपमंत्री  ब०  to  :]  मैँ  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  तथा  नमक

 REVS  की  घारा  ३८  के भ्रन्तंगंत  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  १६४४  में  कुछ  श्र  संशोधन  करने

 वाली  दिनांक  ३०  १९४५८ की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  चार  ७४४ की  एक  प्रति

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  eto  €०७/  ५८]

 राज्य  संभा  से  संदेशा

 :  मुझे  सभा  को  यह  बताना  है
 कि

 मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  यह  संदेश  मिला  है  कि

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  १९५८ के  बारे
 जिसे

 लोक  सभा  ने  २८

 ReYs BY को  अपनी  बैठक में  पारित  किया  राज्य  सभा को  लोक  सभा से  कोई  सिफारिश  नहीं

 कंपनी हँ

 मूझे सभा  को  यह  भी  बताना है  कि  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  यह
 संदेश  भी  मिला  है

 कि  लोक  सभा  दारा २६  १९५८  को  पारित  चीनी  निर्यात  संवद्धन  REYS

 को  राज्य  सभा  ने  aed
 ८  १९५८  की  बेठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वी  कार  कर  लिया

 है  |

 याचिका  का  उपस्थापन

 दोषयुक्त  कृति  (zie)  में  राज्य  का  दायित्व

 1  at  aia  fag  भदौरिया  ):  में  टॉ  (  दोषयुक्त कृति  )  में  राज्य  के  दायित्व के

 बार ेमें  एक  याचिका कार  द्वारा  हस्ताक्षर  कीं  हुई  एक  याचिका  पेश  करता  हूं  ।

 पठानकोट  में  गोला  बारूद  की  पेटियों  में  विस्फोट  के  बारे  में  वक्तव्य

 प्रतिरक्षा  मंत्री  के  सभासचिंव  फतेह  सिह राव
 :  २४  2eXS

 को  पठानकोट में  हुए  विस्फोटों  के  सम्बन्ध में  २५
 झ्र ौर  २७  Leys  को  प्रतिरक्षा मंत्री  द्वारा

 जो
 वक्तव्य

 दिया  गया  उस  के  सिलसिले  में  ort  सूचना  देते  हुए  मुझे  यह  निवेदन  करना  है

 कि  उक्त
 विस्फोट  की

 जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  जांच  न्यायालय  ने  काम  समाप्त  कर

 लिया है
 ।

 1
 श्रेय  महोदय

 :
 यदि  यह  लम्बा

 है
 तो  इसे  संभा  पटल  पर  रख  दिया

 जाय  ।
 a

 1  मूल  झंप्रेजी  में



 पठानकोट में  गोला  बारूद  की  पेटियो ंमें  विस्फोट  geua Rsk

 के  बारे  -  में  वक्तव्य

 वक्तव्य  का  दोषांदा  जो  पटल  पर  रख  दिया  गया

 न्यायालय के  प्रतिवेदन  क  5.0  विस्फोट  से  ated  नागरिकों  की  संख्या  ३७  थी  जिन  में  से

 ३४  मर  गये  |  ११  दाव  प्राप्त  हुए  कौर  पहिचान लिये  गये  ।  दोष  २३  व्यक्तियों का  पता  नहीं

 अनुमानों  कि  वे  भी  मर  गये  होंगे  |  १६  सैनिक  कर्मचारी हुए  जिन  में
 ८

 मर  गये  |

 ४  शव प्राप्त  हुए  कौर  पहिचान लिये  गये  ।  ३  व्यक्ति  लापता  थे  जिनहें  मरा  gat  समझ  लिया

 गया  ।  जांच  न्यायालय क  अ्रनमान  के  अनसार  रेलवे  सम्पत्ति को  BR, VX, Roo  रुपये  की  हानि

 प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  सम्पत्ति  तथा  सामग्री  के  हुए  नुकसान  का  अभी  हिसाब नहीं  लगाया

 गया  है  ।  अनुमान है  कि  यह  ११  लाख  रुपये  के  करीब  होगा  |

 विस्फोटकों  को  उतारने  का  काम  अनुभवी  व  प्रशिक्षित  क्मेंचारियों की  देख-रेख  में  किया  जा

 रहा था  कौर  उनकी  झोर  से  असावधानी होने  का  कोई  प्रमाण नहीं  है  ।  मालगाड़ी के  डिब्बे  पठान

 कोट  में  सुरक्षित  पहुंचे  इस  बात  का  कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि  यह  विस्फोट  ध्वन्यात्मक  कार्यवाही

 द्वारा  ।  माल  उतारने वालें  सैनिक  व्यक्ति भी  पठानकोट  स्टेशन  के  युद्धास्त्र  सामग्री  केन्द्र

 क  नियमित  कर्मचारी थे  ।  माल  डिब्बों  में  जो  विस्फोटक  care  थे  लादते  नियमों के

 अनसार  जांच  की  जा  चुकी  थी  ।  बहुत  से  महत्वपूर्ण  साक्षियों के  तत्काल  मर  जाने के  कारण

 दुर्घटना के  वास्तविक  कारण  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  रूप  से  कुछ  निश्चय  करना  संभव  नहीं  था
 |

 सुरक्षा  सम्बन्धी  सभी  सावधानियां  बरती गई  इस  कारण  दुर्घटना  का  किसी की  अ्रसावधानी के

 कारण  होना  संभव  प्रतीत  नहीं  होता  ।  इस  पर  सभी  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  कठोर  प्रदेश

 दे  दिया  गया  है  कि  गोला  बारूद  श्रथवा  विस्फोटकों  को  उतारने  व
 चढ़ाने  में

 तत्सम्बन्धी  नियमों  का

 कड़ाई से  पालन  किया  जाय  ।

 सैनिक  व्यक्तियों  में  जो  मजदूर  श्र  जिनहें  प्रतिरक्षा  सेवाश्रों  की  राशि  से  ही  वेतन

 दिया  जाता  ३४  मारे  ३  घायल  जिन  में  से  २  को  हलकी  चोटें  झाई  ।  प्रत्येक  मृतक

 के  परिवार को  २००  रुपये  प्रति  परिवार के  हिसाब  से  कौर एक  घायल  व्यक्ति  को  Yoo  रुपये

 की  तत्काल  सहायता  श्रीराम  प्रतिकर  के  रूप  में  श्रमिक  प्रतिकर  अधिनियम  १९२३ के

 प्रतिकर  मिलने  क  पुर्व  दी  गई  ।  उक्त  अधिनियम के  अधीन  प्रतिकर की  राशि  का  ७२,६००  रुपये

 एक  बिल  तत्सम्बन्धी  पत्रों  के  साथ  लेखा  परीक्षा  ग्र धि कारियों  के  पास  भेज  दिया  गया  है
 |

 आश  है  कि  यह  रुपया  जल्दी  ही  दे  दिया  जायेगा  ।

 दुर्घटना  में  मरे  हुए  सैनिक  कर्मचारियों  की
 को

 सैनिक  सेवा  करते  हुए  मृत्यु  हुई  मान

 लिया  गया  है  ।  उन  के  पारिवारिक पेंशनों  के  दावे  ,  सामान्य  प्रक्रिया  के  अधीन  नागरिक  प्राधिकारियों

 क  परीक्षा घिन  हैं  ।  तथापि  संबंधित  व्यक्तियों  को  म्‌ साबित से  बचाने के  मृतक  द्वारा  नाम

 निर्देशित  या  उस  के  परिवार के  सब  से  बड़े  सदस्य को  जांच  होने  तक  कछ  mien  सहायत

 जो  पारिवारिक पेंशन  के  बराबर  दे  दी  गई  यह  सहायता  ७  मामलों में  दे  दी  गई  है|

 moat  मामला  विवादग्रस्त  है  क्योंकि  उस  के  दो  दाव  दार  इस  मामले  पर  प्राधिकारियों द्वारा

 विचार  किया  जा  रहा  हैं  ।

 ८
 सैनिक  कमेंट्री  जो  देना  में  घायल  हो  गये  थे  उनका  सैनिक  अस्पताल में  इलाज  किया

 जा  रहा ह
 ।  चिकित्सा  अधिकारियों का  यह  कथन  है  कि  शायद  उन  में  से  एक  व्यक्ति  को  नौकरी

 से
 हटाना  भ्रनिवायं होगा  ।  उसके  अपाहिज होने  चिकित्सकों  की की  fray पर  rex Ate  नर  स  को  निर्योग्यता

 aq  देने पर  विचार  किया  जायेगा
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 ara  मंत्रणा  समिति

 उनत/सर्वां  प्रतिवेदन

 1  केस सद पष्  कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 bé
 कि  यह  सभा  कायें  मंत्रणा  समिति  के  उनतीसवाँ  प्रतिवेदन  जो  १०  gaan

 a
 को  सभा  में  उपस्थित  किया  गया  सहमत  ह

 1  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा
 ।

 1  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  )
 :

 इस प्रतिवेदन के  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  निवेदन करना  है

 कि  दो  महत्वपूर्ण  को  एक  कलकत्ता  बन्दरगाह के  सम्बन्ध  में  और  दूसरा  गंगा  में  बांध  बनाने

 की  परियोजना के  संबंध  में  सिंचाई  दौर  विद्युत्‌
 मंत्री  के  वक्तव्य

 एक  साथ  रख  दिया  गया  है
 ।

 और इस  के  लिये  केवल  २  घंटे  का  समय  दिया  गया  है  |  यह  समय  बहुत  कम  मैं  चाहती हूं  कि  इसे

 बढ़ा  कर  २  1/,  घंटा  कर  दिया जाय

 महोदय
 :  समय  वाघा  घंटा  बढ़ा  दिया  जायेगा

 ।
 यह  है  :

 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन  जो  १०  gays  को  सभा  में
 2  ॥)

 उपस्थापित  किया  गया  सहमत हू

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |
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 1  भ्रव्यक्ष  महोदय  :  सभा  aa  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को

 सौंपने  के  प्रस्ताव पर  डम ग्र तर  चर्चा  करेगी  ।  श्री  प्र०  सि०  दौलता  अरपना  भाषण जारी  रख  सकते

 हूँ  ।

 घर  सि०  दौलता  मैं  कल  आपको  बता  रहा  था  कि  केवल  किराये  दार  विधि

 में  संशोधन  चाहते  थे  ।  सरकार  ने  यह  दावा  किया  है  कि  विधेयक  किरायेदारों  शर  मकान  मालिक
 ON

 दोनों  के  लाभ  के  लिये  हूँ  लेकिन  यदि  विधेयक का  गौर  से  ग्रध्ययन  किया  जाय  तो  यह  ज्ञात  होगा  कि

 यह  विधेयक  मकान  मालिकों  के  लाभ  के  लिये  बनाया  गया  है  ।

 कारण यह  है  कि  सरकार  ने  इस  विधेयक  के  द्वारा  दिवानी  भ्र दा लत  की  कार्यवाही को  संक्षिप्त

 कर  दिया है  ।  व्यवहार  न्याय  संहिता  में  प्रतिवादी  को  कौर  अपराधी न्याय  संहिता  में  अपराधी

 को  बहुत  से  अधिकार मिले  रहते  हैं  |  लेकिन  हाल  से  सरकार  का  यह  रवैया  रहा  है  कि  उन  सब

 अधिकारों का  प्रसारण  कर  लिया  जाय  प्रौढ़  इस  प्रकार  मुकदमा  चलाने  वालों  की  सहायता  की  जाय  ।

 किराये  के  सम्बन्ध  में  जितने  मुकदमे  होते  हैं  उन  में  लगभग  &5%%  मकान  मालिकों  द्वारा  चलाये  जाते

 हूँ  ।  इस  विधेयक  का  पहिला  लाभ  उन्हें  मिलेगा
 ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  नियंत्रकों को  खुली

 छूट
 न

 दी
 जाय  कौर

 वे  सलाहकारी  समितियों  की  सलाह  पर  कार्य
 करें

 ।

 सरकार ने  इस  विधेयक का  दूसरा  उद्देश्य  यह  रखा  है  कि  किरायेदारों  से  उचित  किराया  लिया

 जाय  ate  मकानों
 के

 निर्माण
 के  ५  एजी  लगाने

 में  भी  प्रोत्साहन  मिले  ।  यह  एक

 असंभव  उद्देश्य  किराये  दार  वा  :  :  उचित  किराये  का  तात्या यह  कि  वह  अ्रपनी  क्षमता
 ाा तणलाणममणााा

 aaa  में
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 श्री
 To  सि०  दौलता  |

 के  aaa  किराया  दे  ।
 लेकिन

 उसकी
 किराया

 देने  की  दिन  प्रति  दिन  बढ़ते  हुये  मूल्यों के

 कारण  कम  हो  रही  है  लेकिन  मकानों  में  लगने  वाले  सामान  का  मूल्य  प्रतिदिन  बढ़ता  जा  रहा

 दोनों  को  खुश  रखना  मुश्किल  है  ।

 नियोजित  किराये  के  लियें  मकानों  को  तीन  वर्गों  में  बांटा  गया  है  ।  पहिले ar  में  वे मकान

 प्रात हैं  जो  २  जून  १९६४४  के  पहिले  ही  किराये पर  दिये
 जा  चुके  इन  मकानों के  सम्बन्ध  में

 नियोजित  किराया  वह  निश्चित  किया  गया  हैं
 जो

 झा घार भूत  किराये  में  १०  प्रतिशत  वृद्धि
 करनें

 के  बाद  होगा  ।  इन  मकानों  के  मालिक  पहिले  ही  भ्र पने  मकान  की  कीमत  से  कई  गुना  किराया

 वसूल कर  चुके  इसलिये  इन  मकानों  के  किरायों  में  वृद्धि  नहीं  होनी  चाहिय े।

 दूसरे  वर्ग  में  वे  मकान  जाते  हैं  जो  १९४४ से  १९४५१  के
 बीच

 मेँ  बने  हैं  या  किराये  पर  दिये  गये

 हैं  ।  इन  मकानों  में  भी  १०  प्रतिशत  वृद्धि  करने  की  उपबन्ध किया  गया  है

 १९५१  के  बाद  के  बने  हु  ये  मकानों  को  भी  दो  वर्गों  में  रखा  गया  है  ।  पहले  वर्ग  में  वे  मकान

 आते जो  REXQ  से  १९५५  के  बीच  में  बने  और  दुसरे  वर्ग  में  वे  मकान  माते हैं  जो  १९५५  के

 बाद  बने  किराये पर  दिये  गये  ।  इसमें  पहले  वर्ग  के  मकानों  पर  ७  वर्ष  तक  ग्रोवर  दूसरे
 वर्ग

 क

 मकानों  पर  ५  वर्ष  तक  वही  किराया  रहेगा  जो  किरायेदार व  मकान  मालिक  के  बीच  में  तय  हुआ

 है  ।  तत्पदचात्‌ उस किराये में भी उस  किराये  में  भी  १०  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  जा  सकती  है  ।

 इस  विधेयक  से  किसी
 भी

 किरायदार  का  किराया  कम  नहीं  gat  है  अपितु  इसके

 पारित  होने  के  बाद  किरायादारों  को  हजारों  रुपये  मकान  मालिकों  को  चुकाने  होंगे  ।  किरायेदारों
 की

 बेदखली  के  सम्बन्ध  में  सभी  उपबन्ध  जो  वर्तमान  अधिनियम  में  थें  वे  तो  रखें  ही  गये  हैं  उसके  अलावा

 ala  उपबन्ध  बढ़ा  दिये  गये  हैं  ।

 खंड १०  के  भ्रनुसार  मकान  मालिक  जिस  दिन  से  किराये  को  बढ़ाने  की  फर्जी  देगा  उसी  दिन  से

 उसे  बढ़ा  किराया  लेने  का  भ्र धि कार  होगा  ।  उन्होंने  लिखा  है  कि  पगड़ी  स्वीकार  नहीं  की  जायेगी  ॥

 पगड़ी  को  कभी  न्यायालय  में  मान्यता  नहीं  दी  गई  ।  जहां तक  हाजीपुर  का  अधिकार  देने  का  सम्बन्ध

 यह  निष्प्रयोजन  है  क्योंकि  एक  बार  मकान  से  बेदखल  हो  जानें  पर  कोई  किरायेदार इस  चक्कर

 में  नहीं  पड़ता है

 मेरा  निवेदन  है
 कि

 यह  विधेयक  पुरी  तरह  से  मकान  मालिकों  के  लाभ  के  लिये  है  ।  इससे

 नगर  में  रहने  वाले  किरायेदारों  का  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  वर्तमान  सरकार  किरायेदारों

 के  लाभ  को  विचार  ही  नहीं  कर  सकती  ।  उसके  लिये  जनता  को  तब  तक  ठहरना  पड़ेगा  जब  तक  कि

 हमारे  दल  के  हाथों  में  सरकार  नहीं  रा  जाती  ।

 श्रीमती  सुभद्रा मोदी  wert  कई  वर्षों  से  इन्तज़ार हो

 रहा  किरायेदारों
 के  श्राप  यहां  पर  कोई  बिल  लाने  वाले

 कई  वर्षों से  जद्दोजहद  कर  रहे  बहुत

 शौर  बहुत  बहुत  उस  पर  विचार  gar  किरायेदारों
 की  बहुत  बहुत

 शियेशंस  बनीं  और  बहुत  बहुत  डेपुटेशंस  गये  हुकूमत  के  पास  कौर  राज  जब  वह  बिल  श्राया  तो  ऐसा

 मालूम  हुआ  जैसे
 कि

 किरायेदारों  पर  वज्रपात  हो  गया  ।  मेंने  प्रभी  कल  श्र  उधर  की  झर

 बैठने  वाले  श्रानरेबुल  मेम्बर
 की

 स्पीच  सुनी  जिन्होंने  यह  कहा
 कि

 वि. ह. लडलाड स ष्ष्  का  बिल  है  ।  में

 इसमें  उनके  साथ  बिलकुल  मुत्तफ़िक़  हूं  क्योंकि  इतने  wa  से  दिल्ली  के  किरायेदारों  को  जो  परेशानी
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 हुई  उसका  किसे  अन्दाज़ा  भ्रष् यक्ष  यट  बिल  तो  देख  कर  ि  मालम  gar  किं  जिन

 लोगों

 ने  इस  बिल  को  ड्राफ्ट  किया  उनकों  किरायेदारों  की  तकलीफों  का  क़तई  अन्दाज़ा  नहीं  था  कयोंकि

 वे  लोग  इस्टेट  आफिसर  के  घरों  में  रहते  हैं  जैसे  कि  हम  सब  लोग  रहते  हैं  कौर  वर्ग  इस्टेट

 हमारे  साथ  वही  सलूक  करे  जो  दिल्‍ली  में  मकान  मालिक  किरायेदारों  के  साथ  करते  तो  हम

 लोगों  को  अन्दाज़ा  हो  कि  किरायेदार  कितनी  तक़लीफ  में  रहते  हैं  ।

 यहां  पर  रुक हम  की  बात  होती  है  ।  हम  लोग  जानते  हें  कि  नामुनासिब  किराया  देने  के  बाद

 भी  जब  उसको  निकालने  का  सवाल  होता  है  तो  कितने  पर  मुक़द्दमे  होते  हैं  मकानों

 के  ?  बहुत  कम  किरायेदार ऐसे  होते  हैं  जिन  पर  मुक़द्दमा होता  ज्यादा  तादाद
 तो  उनकी  होती  हैं

 जिनको कि  मारपीट  कर  वैसे  ही  निकाल  दिया  जाता है  ।  बेशुमार  ग़रीब  झ्रादमी  जिनको  कि  धमका

 मारपीट  पैसा  देकर  लोगों  को  बुला  कर  उनको  यूं  ही  निकलवा  दिया  जाता  है  ।  पुलिस

 के  जरिये  शर  वैसे  भी  लोगों  को  हायर  करके  उनसे  मारपीट  करवा  कर  निकाल  दिया  जाता  है  ।

 कई  किरायदार  ऐसे  होते  हैं  जिनको  कि  एक  थानेदार  कौर  एक  हैड  कॉन्स्टेबल  की  एक  धमकी  से

 बाहर  निकाल  दिया  जाता  है  ।  बहुत  सारे  किरायेदार  ऐसे  होते  हैं  जिनको  कि  किस्म  किस्म  के

 arma  चोरी  फे  इलज़ाम  में  पकड़वा  दिया  जाता  जिनके  कि  वारंट  श्रीराम  से  पंजाब  से

 शौर  दूर  दूर  जगहों  से  झूठे  वारंट  ले  लिये  जाते  हैं
 ।

 क्या  वे  बेचारे
 प्यार

 डिफेंस  में  अदालत  में  वकील

 साहब  को  ले  जा  सकते  हें  ।  उन  लोगों  की  पुकार  को  लेकर  यहां  पर  किस्म  किस्म  की

 शस  बनीं  प्रौढ़  उन्होंने  अ्रपनी  तक़लीफ़ें  पौर  परेशानियां  गवर्नमेंट  के  सामने
 लेकिन  मुझे

 यह  कहना  पड़ता  है  कि  श्राप  wal  तक  उसका  कोई  इलाजਂ  नहीं  कर  पाये  हैं  ।  किरायेदारों  की

 सब  से  बड़ी  परेशानी  कौर  तक़लीफ़  उनकी  मकानों  से  बेदखली  है  ।  राज  दिल्‍ली  के  बेशुमार  मकान

 मालिक  किरायेदारों को  निकाल  रहे  हें  ।  वे  यह  कह  कर  कि  हमें  खुद  अपने  लिये  मकान  चाहिये

 दार  से  मकान  खाली  करवा  लेते  हैं  उसको  मकान  a  एडिक्ट  कर  देते  हैं  ।  इस  सिलसिले  में  में  सदन

 श्र  मंत्री  महोदय  को  याद  दिलाना  चाहती  हुं  कि  यहां  पर  इस  चीज़  की  ज़रूरत  समझी  गई  कि

 टेम्पोरेरी  इंजक्शन  दिया  जाय  जिससे  कि  दिल्‍ली  के  बेशुमार  एविडेंस  को  एकदम  से  रोका

 फौरन  चौबीस  घंटे  के  अन्दर  रोका  जाय  are  दिल्‍ली  स्टेट  ने  ae  दिल्‍ली  एडमिनिस्ट्रेशन ने  यह

 चीज़  मानी  कि  इसके  लिये  एक  ऑ्राडिनेंस  पास  किया  जाय  ।  उस  भ्राडिनेंस  कीं  मांग  के  बाद  भी  एक  साल

 लगा  जिस  के  बाद  कि  वह  बिल  पाया  जो  इन  किरायेदारों  को  टेम्पोरेरी  रिलीफ़  सहायता  )

 देता  है  ।  उसमें  एक  sere  था  कि  मकाम  मालिक  किरायेदार  को  अपने  लिये  सफीशेंट  अकोमोडेशन

 न  होने  पर  निकाल  सकता  था  ।  हमने  बहुत  कोशिश  की  कि  किसी  तरीक़े  से  इस  इलाज  को  उस  बिल  में

 से  निकाल  दिया  जाये  ai  मूझ  खुशी  है  उस  जो  हमारे  sae  हाउसिंग  के  सिनेस्टार

 जिन्होंने  वह  बिल  पेदा  किया  वह  उस  aaa  उस  चीज़  को  एलिमिनेट  करने  के  लिये  मदद  करना

 चाहते थे  ।  लेकिन  राज  इस  बिल  में  उस  चीज  पर  बिल्कुल  पानी  फिर  गया  ।  कहा  गया  कि  जो  पुराना

 ऐक्ट  है  वह  थोड़ी  देर  रहेगा  उसको  यह  टच  नहीं  करेगा  ।  पर  वह  तो  पहले  ही  खत्म  होने  वाला

 हम  लोग  सोचते  तो  यह  थे  कि  यह  जो  टेम्पोरेरी  ऐक्ट  पाया  है  इसके

 बाद  कुछ  खोज  की  जायेगी  भ्र ौर  कोई  इससे  बेहतर  ऐक्ट  जायेगा  जो  किरायेदारों  को  रिलीफ़
 देगा  ।

 मुझ  को  इस  बात  का  है
 कि

 इस  चीज़  को  इस  बिल  में  कतई  नज़र-अन्दाज़  कर  दिया

 गया  है
 ।  जो

 टेम्पोरेरी  एक्ट  बना  था  उसमें  प्रेमिसेज़  की  डेफीनीशन  में  एक  वे  केंट  साइट  इन्क्लूड  किया

 गया  था
 |

 दिल्ली  में  कम  से  कम  ५०,०००  लोग  ऐसे  हें  जो  दूसरों  की  ज़मीनों  पर  ७  मकान  बना

 कर  भी  रह  रहे  हें  ।  इनको  श्रमलेदार  कहा  जाता  है  ।  इन  लोगों  के  इविक्शन  )  हो  रहे

 थे  श्र  उनको  कानन  से  कोई  मदद  नहीं  मिल  रही  थी  ।
 दिल्‍ली  के  चीफ़  कमिश्नर  जो  बहुत  क्रांतिकारी

 नहीं  उन्होंने  भी  बहुत  कोशिश  की  कि  किसी  तरह  से  इन  इविक्शन्स  को  रोक  सकें  ।  वह  सिर्फ  इसीलिये

 यह  नहीं  करना  चाहते  थे  कि  ये  लोग  गरीब  oral  बल्कि  इसलिये  भी  कि  दिल्ली  में  मकानों  की
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 पहले  ही  बहुत  कमी  है  कौर  दिल्ली  की  हुकूमत  के  पास  कोई  ऐसा  कानून  नहीं  है  कि  वह  इन  लोगों

 को  मकान  दे  सके  |

 wat  थोड़े  दिन  पहले  कानून  पास  किया  कि  जो  गवर्नमेंट  के  प्रेमीसेज़ हें  उनसे  श्राप

 लोगों  को  निकाल  सकते  हैं  ।  यहां पर  fang  कोट  हुये  जिनसे  मालूम  हुमा कि  ऐसे  लोगों की

 तादाद  हजारों  में  है  जिनको  निकालने  की  पावर  गवर्नमेंट  ने  ली  है  ।  पर  हमने

 उस  पर  कोई  एतराज़  नहीं  किया  यह  पावर  गवर्नमेंट  की  है  ।  जब  वह

 उस  पावर को  इस्तेमाल  करेगी  तो  वह  लोगों की  चीख  पुकार  सुन  सकती  है  we  फरियाद

 सुन  सकती  हम  लोग  भी  जाकर  उससे  कपिल  कर  सकते  हैं  ।  पर  यहां  तो  झप  यह  पावर

 उन  लोगों  को  दे  रहे हैं  जो  कि  प्राइवेट  मकान  मालिक  हें  जो  कि  किरायेदारों का  खून  ८  रहे  हैं  कौर

 जिनके  सामने  पैसा  बनाने  के  भ्र लावा  प्रौर  कोई  चीज़  नहीं  है  ।  तो  यह  चीज़  मेरी  समझ  में  नहीं  प्रति  ।

 मुझे  इस  बात  का  अफ़सोस  है  कि  पहले  आपने  जो  श्रम ले दारों  को  रिलीफ़  दिया  था  उसको  wa

 निधन  में  से  हटा  दिया  है  ।

 दूसरी  एक  चीज़  से  मुझे  बहुत  ताज्जुब  है  कौर  वह  इस  चीज  से  कि  श्रापने  इस  बिल  में

 फायदा  ज़रूरत  की  हालत  में  मकान  खाली  कराने  की  इजाजत  दे  दी  है  ।  किरायेदारों  को  इस  लिज

 से  बहुत  तकलीफ़ है  ।  हम  लैंडलाइन  मालिकों  )  से  सब  कुछ  नहीं  ले  लेना  चाहते  ।  लेकिन  जब

 इतनी  जद्दोजहद  के  बाद  यह  बिल  इतनी  परेशानी  फके  बाद  जब  यह  बिल  तो  मेरे  मन  में

 यह  बात  पायी  कि  इस  तरह  के  बिल  की  बात  करना  बेकार  ही  है  ।  मुझे  एसा  लगा  कि  मकान  मालिकों

 श्र  किरायेदारों  के  ताल्लुकात  को  कोई  रेग्युलेट  कर  नहीं  सकता  |  हमारी  सोशलिस्ट  हुकूमत

 ऐसा  नहीं  कर  सकती  तो  कौन  कर  सकता  है  ।  तो  मेरे  मन  में  यह  बात  करायी  कि  हमको  एक  फामू  ला

 ईजाद करना  चाहिये  ।  वह  यह  कि  जब  किरायेदार  मकान  की  कीमत  कर  चुके  तो

 दार  को  मकान  मालिक  बना  देना  चाहिये  प्रौर  उसको  नहीं  निकाला  जाना  चाहिये  |  मुझे  तो  इसके

 मानी  नहीं  समझ  में  राते  कि  किस  तरह  से  हम  टीनेजर्स को  प्रोटेक्शन  को  संरक्षण )

 दे  रहे  हैं
 ।

 are  पिछले  बरसों  के  लिये  किराये  रेग्युलेट  किये  पर  श्रागे  के  लिये  खुली  डट  दे  दी
 कि

 जो  चाहे
 सो  लो  |

 हमने  समझा
 था  कि  पहले  कानून  का  पीरियड  खत्म  होने  वाला  हमारी  हुकूमत

 किरायेदारों  की  इस  तक़लीफ़  को  महसुस  करेगी  भ्र ौर
 जो

 पहले  छूट  दे
 दी

 उससे  किरायेदारों

 की  तक़लीफ़  बढ़ी  है  ,  उस  तरह
 की

 गलती  आगे  नहीं  होगी  ।  पर  हम  देखते  हैं  कि  जो  कानून  बना  उसमें

 यह  है  कि  जितना  चाहो  लो
 ।

 जो  छीन  लिया  वह  तो  तुम्हारा  हो  गया  कौर  चरागे  जो  छीन  ले  वह

 उसका  |  कोई  मेरा  सामान  छीन  ले  मेरी  किसी  परेशानी  झर  मजबूरी  की  वजह  प्रयोग  मैं  फ  <{

 याद  नज़र  जाऊं  तो  हमारे  होम  मिनिस्टर  साहब  कहें  कि  इसने  जो  छीन  लिया  वह  तो  इसका  कौर

 उसको
 प्रो

 छीनने  की  इजाज़त  दे  दें  ।  यह  बात  तो  इस  तरह  की  हुई  ।  कहा  जाता  है  कि  इससे

 मकान  मालिकों  को  इन्सेन्टिव  मिलेगा
 ।

 श्राज  हम  प्राइवेट  एंटरप्राइज़ को  ज्यादा  से  ज्यादा  सहूलियतें

 दे  रहे  लेकिन  खुराक  का  मसला  मकान  का  मसला  ऐसा  नहीं  है  कि  जहां  पर  लोगों  को  इस  तरह

 की  खुली  छट  दे  दी  जाये  ।

 मकान  मालिकों  की  तरफ़  से  यह  प्ली  ली  जाती  है  कि  इन  मकान  मालिकों  में

 बेशुमार  विधवायें  जिनकी  कमाई  का  कोई  ak  ज़रिया  नहीं  fas एक  कोठरी से  उनकी

 आमदनी  होती
 है

 ।  पर  मकान
 मालिकों

 में
 विद्वानों

 की
 गिनती  बहुत '  ज्यादा  नहीं

 किरायेदार
 भी  बेशुमार  तादाद  में  विधवा  महीने  हैं  यह  में  होम  मिनिस्टर  साहब  से  ्

 करना  चाहती  राज  हो  यह  रहा  है  कि  किसी  ने  एक  मकान  बना  बरसों  उसका  किराया
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 लिया  जा  रहा  है  ।  दिल्‍ली  में  किराया  ज्यादा  होने  की  वजह  से  बाहर  के  पसे  वाले  एट्रक्ट  हुय  और  वे

 पसे  की  थैलियां  लेकर  राय  a  उन्होंने  ज़मीन  खरीदीं  कौर  मकान  बनाये  अगौर  जो  यहां  पर  पहले

 से  ही  ज़मीन  की  दिक्कत  थी  उसको  ate  बढ़ा  दिया  ।  जो  पहले  से  मकानों  की  किल्लत  थी  उसको

 इन  लोगों ने  और  बढ़ा  दिया  ।  ate  are  ने  कह  दिया  कि  उन  लोगों  से  कि  जो  तुम  न  किया  वहं

 बहुत  दस  बरस  तुम  को  कौर  श्र्ट्टी थ  है  जो  चाहो  लेते  जानो  ।  तो  हम  लोग  इस

 बिल  को  देख  कर  परेशान  हैं  प्रौढ़  यह  हमारी  समझ  म  नहीं  जाता  |

 कभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  सिलेक्ट  कमेटी  के  सदस्यों  से  रिक्वेस्ट  की  कि  वे  इसमें  कुछ  सुधार

 कर  सकेंगे  |  लेकिन  मुझ  को  उम्मीद  नहीं  कि  सिलेक्ट  कमेटी  इसमें  कुछ  सुधार  कर  सकेगी  क्योंकि

 यह  तो  शुरू  से  श्रांखर  तक  गलत  कौर  इतना  नामुनासिब  है  कि  सिलेक्ट  कमेटी  इसकी  कौन  कौन

 सी  लाइन  कौर  कौन  कौन  सी  इसमें  चेंज  करेगी  ।  एसा  करना  बहुत  मुश्किल  है  ।  इसलिये

 में  होम  मिनिस्टर  साहब  से  दरख्वास्त  करूंगी  कि  सिलेक्ट  कमेटी  के  अलावा  भी  वे  देखें  कि

 किस  तरह  से  ठीक  कर  सकते  हें  ।

 इस  बिल  में  गवन  मेंट  ने  इस  काम  के  लिये  एक  स्पीडी  मशीनरी  बना  दी  है  ।  श्रभी  तक  तो  यह

 होता  था  कि  किरायदार  में  बार  बार  जाता  था  प्रौढ़  किसी  तरह  से  साल  दो  साल  निकाल

 देता  था  ।  हमारे  पालियामेंट  के  Ratios  जो  पिटीशन  होते  हें  उनमें  पांच  पांच  साल  लग  जाते  हें  ।

 तो  इसी  तरहसे  बहुत  से  किरायदार  भी  मकानों  ठ  रहत  थे  ।  पर  यह  जो  मशीनरी  बना  दी  गयी  है

 यह  इस  काम  को  तेजी  से  करेगी  are  निकलने  वालों  की  तादाद  बेशुमार  बढ़  जायेगी  ।  प्रभी  तो  सिविल

 जज  इस  काम  को  करत  S  |  उनके पास  सिफ  यही  काम  तो  होता  नह्टीं  भी  बहुत  से  काम  रहते  हैं  ।

 लेकिन  यह  जो  नई  afar  बनायी  जायेगी  इसको  तो  मकानमालिकों  का  भगवान  बना  दिया  गया

 क्योंकि  इसके  पास  तो  किरायेदारों  को  निकालने  के  सिवा  कौर  कोई  काम  नहीं  रहेगा  ।  वह  रोज़

 रोज़  wah  काम  को  किया  करेगी  ।  इसलिये  मेरी  होम  मिनिस्टर  साहब  से  दरखास्त  है  कि  इस  बिल

 को  oat  भी  ठीक  करने  की  कोशिश  इसके  सिवा  श्र  कोई  इलाज  नहीं  हो  सकता  |  इस  बिल

 से  दिल्‍ली  के  किरायेदारों  को  बहुत  मायूसी  हुई  कौर  हम  लोगों  को  भी  जिन्होंने  बरसों  तक  इस

 काम  के  लिये  कोशिश  की  बहुत  मायूसी  हुई  है  ।  कौर  जो  आपने  टीनेजर्स  को  प्रोटेक्शन  दे  रखा  था

 उस  पर  तो  इस  बिल  से  कतई  पानी  फिर  गया  है  ।  श्रापने जो पहले जो  पहले  १००  रुपये  तक  के  किरायेदार को

 प्रोटेक्शन  दिया  था  वह  भी  इस  बिल  में  गायब  है  ।  श्रब  उसको  भी  प्रोटेक्शन  नहीं  रहेगा  ।  उसको  जो

 पहले  प्रोटेक्शन  मिला  न  था  वह  भी  इस  कानून  से  खत्म  हो  जायेगा  ।  में  पूछती  हूं  कि  किसने  इस

 बिल  की  मांग  की  कौन  इ  सके  लिये  आपके  पास  पाया  कसने  इसके  लिये  ऐजीटेशन  किया

 था ?  किरायेदारों  जो  कि  बेहद  परेशान  हें  जिनकी  गिनती  दिल्‍ली  में  हजारों  में  है  ।  लेकिन

 जो  arr  श्राप  बिल  लाये  हैं  उससे  जैसा  कि  में  ने  पहले  दिल्‍ली  के  किरायेदारों  की  तक़लीफ़  बढ़

 जायगी
 |

 म॑  दरख्वास्त  करती  हुं  कि  श्राप  इस  पर  ga  बिल  को  ठीक  करने  की  कोशिश

 श्र  उनकी  उम्मीदों  पर  पानी  न  करें  ।

 डा०  सुशीला नायर  (  )  माननीय  अध्यक्ष  जो  कानून  सदन  के  सामने  रखा

 गया  उसमें  सुधार  की  काफी  गुंजाइश  इस  से  में  सहमत  हुं  ।  इसके  साथ  ही  सथ  में  यह  भी

 कहना  चाहती  हूं  कि  सरकार  के  सामने  हर  एक  सवाल  के  दोनों  पहलू  रहने  चाहिय  यह  कानून

 बनाते  वक्‍त  भी  दोनों  पहलू  सामने  रखे  गये  हे  ।  इस  बिल  के  भ्र तु सार  एविएशन  के  लिये  जो  स्पीडी

 मशीनरी बनाई  गई  उसमें
 मे

 कोई  बहुत  बड़ा  दोष  नहीं  देखती  क्योंकि  राज  जिन  जगहों  पर  नि

 भ्रथाराइज्ड  किया
 गया  वहां  अन-अथॉराइज्ड  अ्कुपेंट्स  को--ग्रनधिक्ृत  तौर

 क़ब्ज़ा  कुरान  वालों  को--भी  कोई  नहीं  निकाल  सकता  है  ।
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 सुशीला

 मैं  जीतती  हुं  कि  अस्पतालों  ate  स्कूलों  की  जगह  पर  झन-अथॉराइज्ड  श्राकुपेशन

 किया  जाता  लेकिन  उस  जगह  को  खाली  नहीं  कराया  जा  है  ।  में  जानती  हूं  कि  कई

 ग़रीब  छोटे  टीचर  को  इस  कारण  से  बड़ी  तक़लीफ़  होती  है  ।  एक  टीचर  बदल  जाता  उसकी  जगह

 दूसरे  टीचर  को  रहना  लेकिन  पहला  टीचर  नहीं  मिलता है  ।  वह  क्या  करे
 ?  सरकार

 कहती  शक्ल  की  मे  चेजिंग  कमेटी  कहती  है  कि  हमारे  सामने  कोई  रास्ता  महीं  है  कि  हम  यह  मकान

 खाली  करवा  कर  उस  टीचर  को  दे  जिसको  कि  यहां  रहना  चाहिये  ।  aerate  की  नर्सिग
 के

 किस्से मेरे  पास  हें  ।  एक  नसं  बर्खास्त  हो  जाती  है  या  रिटायर  हो  जाती  है  ।  वह  अपने  मकान  से  निकलती

 नहीं  है  ।  जिस  नई  नर्से  को  श्राकर  अस्पताल  में  काम  करना  उस  का  वहां  रहना  ज़रूरी  लेकिन

 वह  नहीं  रह  सकती  है  ।  मेनेजमेंट कहता  है  कि  हम  कया  करें
 ?

 हमारे  पास  कोई  रास्ता  नहीं

 है  जिस  से  हम  मकान  खाली  करवा  सकें  में  समझती  हूं  कि  ऐसे  कैसी  जहां  भ्रनंधिक्त लोंग

 जाकर बैठ  जाते  बीच  रहते  खाली  नहीं  करते  जगह  खाली  करवाने  के  लिये  स्पीडी  मशीनरी

 का  होना  आवश्यक  है  वह  इस  बिल  में  रखी  गई  यह  बहुत  योग्य  काम  किया  गया  है
 |

 लेकिन  मिनिस्टर  साहब  को  यह  देखना  है  कि  जब  यह  मशीनरी  इसी  काम  के  लिये  है  कि  लोगों  को

 निकालना  तो  जैसा  कि  ait  सुभद्रा  जो  ने  कहा  वह  कहीं  लेंड-लेडीज़  की  उद्दीन  न  बन

 कहीं  लंड-लेडीज़  की  सेविका  न  बन  जाय  वह  कहीं  बिना  जहां  जिसको

 उठा  उठा  कर  निकालने
 न

 लगे  कौर  उन  बेचारों  को  कह  दिया  जाय  कि  तुम  मुकदमा  लड़ते  रहो
 |

 जाहिर  है  कि  उन  लोगों  के  परास  मुक़दमा  लड़ने  की  ताकत  नहीं  है  ।  किरायेदार  को  निकालना

 एक  ज़हमत  किठनाई की  बात  है  उसमें  कम  से  कम  दो  साल  लग  जाते  हे  ।  श्राज  दिल्‍ली  को

 अदालतों में पांच छ में  पांच  छः  हज़ार  कैसी  एविक्दिन  के  पड़े  हुये  ऐसा  मुझे  बताया  गया  है
 |

 ऐसी  सूरत

 में  मिनिस्टर  महोदय  से  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  उनमें  कुछ  ऐसे  कैसी  जिनको  इस  कानून  के  पास

 होने  के  बाद  प्रोटेक्शन  मिलेंगी  ।  क्या  मिनिस्टर  महोदय  से  यह  कहना  कुछ  बहुत  बड़ी  मांग  होगी
 कि

 जब  तक  नया  कानून  लागू  होता  तब  तक  ये  पांच  हज़ार  कैसी  मुल्तवी  कर  दिये  जायें  झ्र

 उन  लोगों  को  एविक्शिन  से  बचा  लिया  जाय
 ?

 यह  एक  मुनासिब  मांग  है  ae  मेरा  ख्याल  है
 कि

 मिनिस्टर  महोदय  इसकी  तरफ़  तवज्जह  देंगे  ।  में  समझती  हं  कि  इस  कानून  के  लागू  होने  में  दो  चार

 महीने  लग  जनवरी  सुना  जाता  है  ।  तो  इन  दो  चार  महीनों

 में  कोई  बहुत  बड़ा  नुक्सान  नहीं  हो  जाने  वाला  है  ।  मालिक-मकानों  ने  जहां  दो  दो  साल

 तक  पहल  मुकदमे  लड़े  वहां  दो  चार  महीने  ठहरने  से  कोई  बहुत  बड़ा  HH  नहीं  पड़ने  वाला

 है
 ।

 प्यार  इन  कैसी  को  मुल्तवी  कर  दिया  जाता  है  ,  तो  जिन  लोगों  को  राज  के  कानून  के  मुताबिक़

 निकाला  जा  रहा  है  वाले  कानून  से  जिन  की  रक्षा  हो  सकती  कम  से  कम  उनको  इतनी

 सुरक्षा मिल  वह  सुरक्षा  नहीं  मिलने  वाली  तो  कम  से  कम  नई  जगह  ढूंढ़ने  के

 लिये  उनको  दो  चार  महीने  का  समय  मिल  जायगा  ।  इसलिये  wrt  इन  कैसी  की  तरफ़  मिनिस्टर

 महोदय  तवज्जह  दे  तो  भ्रच्छी बात  होगी  ॥

 जहां  तक  किराये  का  सवाल  यह  झ्राद्या  रखना  कि  कानून  बनाने  से  पगड़ी  बन्द  हो  जायगी

 मेरा  ख्याल  हू  कि  यह  कुछ  बहुत  रीयले स्टिक  व्यू  नहीं  है  ।  इस  दिल्‍ली  में  ऐसे  मकान  बने  जिन

 के  लिए  लोगों  ने  पांच  पांच  साल  का  किराया  एडवांस--पगड़ी  के  तरीके  से--बहुल  किया  जिसका

 नतीजा  यह  है  कि  भ्रगले  पांच  साल  में  उनको  सारी  की  सारी  भ्रामदनी  होगे  बाली  उनको  नफ़ा  ही

 नफ़ा  है
 ।

 जो  एडवांस  लिया  उससे  मकान  का  वच  वसूल  हो  गया  कौर  उन  को  सीटें  ज़मीन  की  कीमत

 दगी  पढ़ी  au

 |

 इस  कानून  से  feat  बन्द  हो  जायेंगी
 ऐसा  मुझे  नज़र  नहीं  भ्राता  है  ।  मुझे  तो  लगता

 ह  कि
 पगड़ियों  को  बन्द  करने  का  एक  ही  तरीका  हो  सकता  है  वह  यह  है  कि  4 ~~)  से  श्रमिक
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 कंस्ट्रक्शन  गवर्नमेंट  खुद  करे  ।  कम  से  कम  जितने  सरकारी  नौकर  हू  चकलों  में

 दूसरी  जगहों  में  जो  सरकारी  नौकर  हैँ--उन  सब  लोगों  की  जरूरत  के  लिए  मकान  सरकार  के  पास

 होने  इस  में  मुझे  शक  नहीं  है  ।  प्राण  कया  होता  है
 ?

 बड़े  अफ़सरों  के  लिए  तो  मकान  बन

 जाते  उन  के  लिए  तो  पूरे  हो  जाते  लेकिन  जो  क्लास  फ़ोर  के  लोग  हूँ--वे  चाहे  अस्पताल  में

 स्कूल  में  या  कालेज  में  हों--उन  के  लिए  एकामोडेशन काफ़ी  नहीं  हे  ।  श्राप  मापने

 जमादारों  को  देखिए  ।  उन  के  लिए  यहां  ज्यादा  एकामोडेशन  नहीं  है  ।  इस  सदन  में  कई  दफ़ा  यह  चर्चा

 हुई  हैं  कि  अ्रनप्रथाराइज्ड  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।  मुझे  भी  इस  बात  का  अफ़्सोस  हे  कि  श्रनसझथाराइज्ड

 खड़े  होते  हू  नए  नए  स्तम्भ  बनते  जाते  बढ़ते  जाते  हैं  ।  लेकिन  श्राप  विचार  करें  कि

 ऐसा  क्यों  होता  हूं
 ।

 नई  दिल्ल  में  जहां  बापू  जी  श्री  कर  रहा  करते  थे  वहां  पर  एक  भंगी  कालोनी

 बाल्मीकि  मन्दिर  है  ।  १९५०  में  हम  में  से  कुछ  लोगों  ने  यह  खाली  किया  कि  इस  के  पीछे  गन्दी  गन्दी

 झौंपड़ियां  स्तम्भ  लोग  बुरी  कन्डीदयन  में  रहते  यह  कोई  अच्छी  बात  नहीं  है
 ।

 कई  लोगों
 ने

 मिल  मिला  कर  मेहनत  aes  के  लिए
 ४००  उन  लोगों  को  वहां

 बसा  दिया  लेकिन  जो  पुरानी  झौंपड़ियां  वे  फिर  बढ़  गईं  |  क्यों  बढ़  एक  तो  इसलिए बढ़

 गईं  कि  म्यूनिसिपैलिटी ने  अपनी  कार्यवाही  ठीक  तरह  से  नहीं  लेकिन  असल  कारण  उनके  बढ़ने

 का  यह  था  कि  वहां  की  गन्दी  से  गन्दी  झोंपड़ीयाँ  भी  शहर  के  भीतर  के  स्तम्भ  से  बेतहर  थीं  ।  जो

 हजारों  लोग--खास  कर  के  स्वीपर  क्लास  के  नाग-दिल्ली  दहर  के  भीतर  के  स्तम्भ  में  रह

 वे  वहां  से  उठ  कर  इन  टूटी  फूटी  झोंपड़ियों  में  wet  सै  निदेशक  1...  कुछ  मुनासिब  नहीं  रहने

 लग  क्योंकि  वहां  के  हालात  दहर  के  हालात  से  बहुत  बेहतर  हैं--कम  से  कम  वहां  की  हवा  तो  शहर

 क्रि  गन्दी  हवा  से  बेहतर  हूं  ।  इसलिए  मैं  समझती  हुं  कि  मकान-मालिकों  को  ज्यादा  इन्सेन्टिव  देकर

 मकान  बनवाने  की  जो  आशा  रखी  गई  वह  बहुत  कुछ  ज्यादा  मुनासिब  चीज़  नहीं  हे
 ।

 उस  की  जगह

 पर  सरकार  खुद  झपने  इनिशिएटिव  पर  ज्यादा  से  ज्यादा  मकान  बनाए  ।  वह  इस  किस्म  के  मकान

 जिसमें  ग़रीब  आदमी  मुनासिब  किराया  देकर  रह  सकें  उन  को  हू रास मेंट  करने  वाला

 कोई न  हो  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  यह  भी  ज़रूरी  है  कि  सरकार  के  पास  उन  कैसी  में  कार्यवाही  करने  का

 अ्रधिकार  पावर  जहां  लोगों  को  दिल्‍ली  में  उन  मकानों  में  रहने  का  अधिकार  नहीं  जो  खाली

 इस  शौक  से  रह  रहे  हैं  कि  दिल्ली  में  बसे  जिन  की  नौकरी  खत्म  हो  गई  गांव  में  घर  बार  लेकिन

 वहां  जाने  के  बदलें  जो  हमेशा  के  लिए  दिल्‍ली  में  बसना  चाहते  हैं  ।  जिसका  काम  में  जिसका

 दिल्‍ली  में  रहना  ज़रूरी  उन  के  यह  आवश्यक  ह  कि  सरकार  खुद  मुनासिब  किराये  के  मकान

 बनाए  भ्रमर  किसी  से  बनवाना  तो  जहां  तक  दस  परसेंट  किराया  बढ़ा  कर  मालिक-मकानों

 को  प्रोत्साहन  देने  की  बात  वह  नामुनासिब  हैँ  ।  सरकार  खुद  बनाये  या  गलशोथ  करे
 कि

 मुनासिब

 किराये  पर  गरीब  झ्रादमी  मकान  में  उतना  ही  किराया  wear  करे  जितना  कि  उसकी  ताकत  में

 हूं  ताकि  वहां  पर  रह  कर  वह  गुज़र  बसर  कर  सके  |

 इन  के  अध्यक्ष  मैँ  फिर  से  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  प्रार्थना  करती  हुं  कि

 यह  कानून  जब  तक  होता  हूं  तब  तक  के  लिए  पांच  |:  हज़ार  केसिस
 जो

 दिल्‍ली  की
 कोर्ट

 में  पड़े

 हुए  हैं  उनको  रुकवा  दिया  जाए  ae  जो  भी  प्रोटेक्शन  उनको  दी  जा  सकती  है  दी  जाए  ।  मैं  यह  भी

 चाहती  हुं  कि  ज्वायंट  कमेटी  जिस  को  कि  यह  बिल  जा  रहा  इस  बात  की  तरफ  hee  से  अधिक

 ध्यान  दे
 कि

 जहां  तक  अ्नशाथोराइज्ड  श्रौक्यूपेशन  वालों  को  निकालना  झ्रावश्यक  जल्दी  भी

 निकालना  आवश्यक है  वहां  जो  जैकलीन  केसिस  जो  सचमुच  में  मुसीबत  के  मारे  हुए  गरीब  लोग

 उन  लोगों
 को

 हू  रास  करने  के  लिये  यह  मशीनरी  मकान  मालिकों  की  कहीं  टूल  न  बन  इसका  पूरा

 ध्यान रखा  ज़ाए  ।
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 श्री  नवल  प्रभाकर  दिल्‍ली-रक्षित-अझनुसुचित  जातियां  )  :  wert  यह  जा

 किराया  नियंत्रण  विधेयक  हमारे  सम्मुख  उपस्थित  इसमें  सबसे  पहली  बात  तो  यह  है
 कि

 दिल्‍ली  में

 जो  किराये  के  मकानों  में  रहते  उनके  इन्दर
 इस

 बिल  के  प्रकाशित  होने  के  बाद  कुछ
 ऐसी

 भावना

 पैदा  हो  गई  कि  उनको  इससे  सन्तोष  नहीं  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करना  चाहता

 हूं  कि  जब  किरायेदारों  की  खातिर  इस  बिल  को  यहां  उपस्थित  किया  गया  तो  यह  देखा  जाना

 चाहिए  कि  उनको  कुछ  सन्तोष  कुछ  राहत  मिले  ate  हितों  की  भ्रोर  भ्रमित  ध्यान  दिया

 जाए  ।  यह  बिल  किरायेदारों  की  प्रार्थना  पर  ही  यहां  लाया  गया  ह  ॥

 जैसा  कि  श्रीमती  सुभद्रा  ने  कहा  मैं  भी  यह  जरूर  चाहूंगा  कि  यहां  दिल्‍ली  में  बहुत  बड़ी

 तादाद  में  ऐसे  किरायेदार  है  जिन्होंने  केवल  ज़मीन  ही  किराये  पर  ली  हुई  ह  भ्र  वे  उस  पर  ५  छोटे

 छोटे  घर  बना  कर  बैठे  हुए  उनको  भी  इस  बिल  में  कुछ  सं  रक्षण  दिये  जाने  चाहियें
 जो

 कि  नहीं  दिये

 गये  उदाहरण  के  लिए  म  आपको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  यहां  पर  एक  कटड़ा  गौरी  F  |  आज

 से  कोई  बीस  बरस  पहले  राजस्थान  के  कुछ  मजदूर  जो  कि  मकान  बनाने  का  काम  करते  यहां  ATT

 शर  उस  ज़मीन  पर  बस  गये  ।  उस  समय  उस  भूमि  की  कोई  कीमत  नहीं  थी  ।  एक  रुपया  महीना के

 ऊपर  एक  झोंपड़ी  या  एक  घर  बनाने  के  लिए  उनको  किराये  पर  मकान  दिये  वहां  पर  उन  परिवारों

 जिनकी  संख्या  कोई  डेढ़  दो  सौ  मकान  बनाये  जब  उन  लोगों  ने  मकान  बना  लिये  तो  धीरे  धीरे

 वहां  की  झ्राबादी बढ़ती  मकान  बनतें  गये  वह  इलाका  बीच  में  गया  हे  ।  पिछलें  दिनों

 उस  जगह  का  जो  लैंडलाड  जो
 कि

 एक  बहुत  बड़ा  लैंड ला  तथा  जिसके  बहुत  मकान  हैं  कौर

 व्यापार  भी  वह  यही  करता  उन  लोगों  के  खिलाफ  डिग्री  ले  ली  ।  उस  केस  में  दो  तरह  के  हुए

 एक  जज  ने  एक  तरह  का  फैसला  दिया  तथा  दूसरे  जज  महोदय  ने  दूसरी  तरह  का
 ।

 एक
 ने

 तो  यह  कहा
 कि

 जो  बिल्डिंग हे  उसका wa  कदापि  यह  नहीं  हें  कि  जो  स्ट्रक्चर  होगा  ऊपर  बना  हुआ  वही  बिल्डिंग

 होती  ।  वह  कहते  हैं  कि  जब  तक  भूमि  नहीं  होगी  तब  तक  बिल्डिंग  कैसे  खड़ी  हो  सकती  है  ।  इस

 तरह  से  वह  कहते  हें  कि  कमी  कौर  बिल्डिंग  दोनों  को  मिला  कर  बिल्डिंग  बनती  हें  ।  किन्तु इसके

 रीत  दूसरे  जज  महोदय  ने  कहा  कि  बिल्डिंग  का  we  वह  cera  है  जो  कि  उस  ज़मीन  पर  खड़ा  किया

 जाता हू
 ।

 इसका  हज  ज़मीन  से  बिल्कुल  नहीं  है  ।  इसलिए  ज़मीन  से  उसको  बेदखल  कर  देना  चाहियें
 ।

 उनका  यह  भी  कहना  हू  कि  जो  दीवारें  उस  पर  खड़ी  की  गई  हूँ  उनको  उठा  लेना  चाहिये  |  इस  तरह  के

 ये  दो  श्रलग  अलग  फैसले  हूँ  |  इसके  बाद  सोचा  गया  कि  शायद  गन्दी  बस्तियों  के  बारे  में  जो  अघिनियम

 बना  माह  उसके  भ्रन्तगंत  इनको  कुछ  राहत  सिल  जाए  किन्तु  उसमें  भी  इनके  लिए  किसी  प्रकार  के

 संरक्षण  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  इस  वास्ते  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  के  केसिस  को  कवर  करने

 के  लिए  इसमें  कुछ  धारायें  जोड़  दी  जायें  ।  इन  लोगों  के  यहां  पर  बड़े  बड़े  नगर  बने  हुए  हैं  ।  एक  ठक्कर

 बापा  नगर  ह  वहां  पर  सब  के  सब  इसी  तरह  के  लोग  रहते  एक  सान  सिंह  नगर  वहां  पर  भी

 इसी  तरह  के  लोग  बसे  हुए  हैं  ।  इसी  तरह  से  झर  भी  जगहें  हूं  जहां  पर  कि  इस  तरह  के  लोग  बहुत  बड़ी

 तादाद में  रहते  हू  ।  आपने  इन  लोगों  को  सं  रक्षण  प्रदान  करने  की  कोई  व्यवस्था  कर  दी  तो  इनको

 बहुत  संतोष  मिलेगा
 ।

 इनको  राहत  पहुंचाने  मैं  चाहता  कोई  न  कोई  रास्ता  जाना

 चाहिए  |

 चूंकि  किरायेदारों  को  सिर  छिपाने  के  लिए  जगह  चाहिए  होती  इस  लिए  जब  वे

 मकान
 मालिक

 के  पास  जाते हैं  तो  उससे  प्रार्थना  करते  हैं  कि  मकान  को  उनको  किराये  पर  दे  दिया
 जाए

 तो  मकान  मालिक  उनसे  कहता  है  कि  मकान  बहुत  बड़ा  है  इस  लिए  क्या  तुम  इसको

 किराये
 पर

 ले  सकते  हो
 ।

 वह  व्यक्ति  कहता  है  कि  मेरे  में  इतनी  हैसियत  नहीं  है  कि  मैं  अकेला
 इस

 को
 किराये  पर

 लूਂ
 ।

 इस  पर  वह  मकान  मालिक  कहता  है  कि  तुम  किसी  कौर  किरायेदार  को  अपने  साथ
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 रख  लो  ।  इस  पर  वह  किरायेदार  किसी  दूसरे  व्यक्ति  की  तलाश  में  भागा  फिरता  है  और  जब  वह  दो

 तीन  झरादमियों  को  साथ  लेकर  उस  मकान  मालिक  के  पास  भ्राता  राठौर  बातचीत  करता  है  तो

 मकान  उसको  बतलाता  है  कि  तुम  में  से  एक  ही  इस  सारे  मकान  को
 किराये

 पर  फिर  चाहे  तुम

 दूसरों  को  अपने  साथ  रखता  |  तुम  दूसरों  को  ग्रस्त  साथ  रख  लो  ता  मुझे  कोई  एतराज़  नहीं  है

 लेकिन  मैं  अलग-अलग  रसीदें  तीनों  के  नाम  नहीं  दूंगा  ।  मैं  किसी  भी  एक  के  नाम  पर  रसीद  दूंगा
 और

 चह  पैसा  इकट्ठा  करके  मुझे  दे  सकता  हर  उसी  के  नाम  पर  मैं  रसीद  दिया  करूंगा  ।  उस  समय
 तो  सद्भावना  होती  है  कौर  किरायेदारों  को  भी  जरूरत  होती  है  क्योंकि  उनके  पास  सिर  छिपाने  के

 लिए  कोई  जगह  नहीं  होती  इस  वास्ते  वे  मान  जाते  हैं  लेकिन  कुछ  र  बाद  वह  सद्भावना

 खत्म  हो  जाती  है  कौर  तब  मकान  मालिक  कहता  है  कि  भाई  तुम  ने  तो  ये  दो  प्रौर  किरायेदार  यहां

 बसा  लिये  तुम  ने  मकान  को  सब-लेट  कर  दिया  है  और  इस  बिना  पर  वह  उनको  हैरास  करना  TS

 कर देता है  चाहता  हुं  कि  ऐसे  केसिस में  किरायेदारों  को  प्रोटेक्शन  देने  के  वास्ते इस  विधेयक  में

 कुछ न  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।  में  झ्रापको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  सन्‌  REX  का  जो  विधेयक है ~
 उसमें  इस  तरह  की  बात  उसमें  इस  तरह  का  आ्राइवासन  दिया  गया  है  प्रौर मैं  चाहता  हं

 कि  ware

 यह  चीज़  भी  कायम रहे  तो  ग् च्च्छ ||  होगा

 तीसरी  बात  मय हं  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  ज़मीन  खरीदी  जातीਂ  है  तर  उसको  खरीदा  इस

 लिए  जाता  है  कि  वहां  पर  रिहायशी  मकान  बनाया  जाएगा  ।  किन्तु  कुछ  पर कान  मालिक  ऐसे  भी

 होत ेहैं  जो  वहां  पर  दुकानें  बना  लेते  हैं  ।  जब  किरायेदार  भ्राता  है  तो  वह  उसको  कहता  है  कि  यह

 दुकान  हैं  तुम  इसको  ले
 लो  ।

 वहू  बेचारा  पूछता  भी  है  कि  यह  प्लाट  रिहायशी  मकान  के  लिए  है
 या

 दुकान के  लिए  |  उसको  यह  जवाब  दिया  जाता  है  कि  प्रापक  क्या  अब  तो  यह  दुकान  है  इसको

 ले  लो  tag  व्यक्ति  उसको  ले  लेता  हैं  ।  ऐसी  अ्रवस्था  में  जब  उस  व्यक्ति को  उस  मालिक  मकान ने

 निकालना  होता हैं  तो  वह  अ्रधिकारी  वर्ग  के  पास  चला  जाता  है  कौर  वहां  से  नोटिस  इशू  करवा  लता

 मान  लीजिये  कि  इस्प्रवमेंट ट्रस्ट  की  जमीन  हैं  कौर  वह  लीज़  पर  ली  हुई  है  रोक  वह  जमीन

 रिहायशी मकान  के  लिए  दी  गई  है  ।  वहां  पर  वह  व्यक्ति  जिस  ने  उसको  लीज़  पर  लिया  दुकान

 बना  लेता  है  ्र  किराये  पर  दे  देता  हैं  ।  अब  वह  झ्रादमी  जिसने  वहां  दुकान  बनाई है  इम्प्लीमेंट  ट्रस्ट

 में  चला  जाएगा  न् प्रौर  जाकर  कहेगा  कि  श्राप  इस  प्राद्यय  का  एक  नोटिस  दे  दें  शर  बड़ी  सरलता  से  वह

 नोटिस दे  दिया  जाएगा  ।  तब  वह  किरायेदार को  कहेगा कि  क्योंकि  यह  रिहायशी  मकान  का  प्लाट

 है  श्र  चूंकि  मेरे  पास  नोटिस  भी  त्र  गया  इस  लिए  श्राप  यहां  से  चले  जायें  ।  ऐसी  हालत  में  जो

 पैनेल टी  इत्यादि  इम्प्रूवमेंट  ट्रस्ट  को  देनीਂ  पड़े  वह  उस  किरायेदार  को  न  निकाल  कर  मकान  मालिक

 को  कहा  जाए  कि  वह  सभी  पे नेल टीस  वगैरह दे  क्योंकि  यह  मकान  मालिक  का  कत्तव्य  है
 कि

 वह  aa

 वाले  किरायेदार  को  बतलाये  कि  उसकी  जो  वह  जगह  रिहायशी  काम  के  लिए  orate  के  लिए

 वहां  पर  दुकान  नहीं  खोली  जा  सकती  हैं  ।  इसके  बाद  यदि  वह  व्यक्ति  दुकान  खोलता  हैं  तो
 उस

 a  सूरत  में  जो
 मकान  मालिक है  उसका  कोई  दोष  नहीं रह  जाता  है  ।  मैं  यह  चाहता हूं  कि  इसके

 बारे  में  भी  इस  बिल  के  अन्दर  कोई  न  कोई  प्राचीन  होना  चाहिए  ।

 पिछली  बार  जब  इसी  तरह  के  दूसरे  बिल  पर  बहस  हुई  थी  तब  मैंने  कहा  था  कि

 यहीं  बात  कही  जाती  है  कि  यह  मकान  भरा  छ्ञ्  हैं  ।  उस  भरे  हुए  मकान  में  बहुत  से  किरायेदार  हैं
 ।

 किन्तु  एक  व्यक्ति जो  मुकदमेबाजी  में  बहुत  ही  प्रवीण  भ्राता  तर  १०,१४५,  २०  हजार  जितनी
 भी  मकान  की  हैसियत  होती  उसमें  वह  लाभ  से  खरीद  लेता  है  ।  मान  लीजिये  कि  एक  मकान

 १  लाख
 रु०  कीमत का  लेकिन  तगर  वह  भरा  हुआ  है  तो  ८०,०००  में  भी  मिल  सकता  है  ।  उसको

 खरीद  कर  जो  मुकदमेबाज  है  वह  यह  कहता  है  कि  मुझे  यह  मकान  रहने  के  लिए  arc  इस

 विधेयक  के  अनुसार  मकान  में  रहने  वालों  को  वह  मकान  खाली  करना  पड़ेगा  |  इस  में  इतना  जरुर
 194  (A)
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 नवल

 कर  दिया  गया  है  कि  ag  ३  वर्ष  तक  उसे  बेच  नहीं  सकता  |  किन्तु  जब  वह  खाली  करा  लेता  है

 वह  मकान  का  किराया  भी  कमा  लेता  है  प्रौर  तीन  वर्ष  बाद  वह  उन  किरायेदारों  को  भीਂ  निकाल  देगा

 शर  फिर  उसी  मकान  को  वह  भ्रमणी  कीमत  में  बेच  लेगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि
 उन

 लोगों
 को

 सन्तोष

 देने  के  लिये  भी  इस  विधेयक  में  कुछ  होना  चाहिये  ।

 WT  १  जून  से  पहले  बने  हुए
 जो

 मकान  हैं  उनके  लिये  छूट  किन्तु १  सन्‌  PERY  अर

 १९५८  के  बीच  के  बने  मकानों  के  लिये  मैं  कहता  हुं  ।  मैं  मान  लेता  हूं  कि  बहरापन  इस  लिये छूट  दी
 किः

 मकान  गौर  बनने  उनको प्रोत्साहन मिलना  चाहिये  ।  किन्तु  १  2eyuy He a के  बाद  से  १६  ४५८

 तक  जो  मकान  बने  हैं  उनके  मालिकों  ने  यह  समझ  कर  बनाया  होगा  कि  हमारे  साथ  तो  कोई  प्रोत्साहन

 वाली  बात  नहीं  है  तो  जैसे  हम  चाहें  मकानों  को  किराये  पर  दें  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इसमें  १

 सन्‌  १९५५  के
 बाद  ~28us  तक  बने  मकानों

 पर  जो
 छूट

 दी  जा
 रही  है  वह

 न  दी  जाय  |

 पगड़ी  हमारे  दिल्‍ली  शहर  में  बहुत  चल  गई  है  ।  पगड़ी  के  सम्बन्ध  में  मेरा  एक  विनम्र  सुझाव

 att वह  यह  है  कि  जितने  मकान  दिल्‍ली  में  उनकी एक  सुची  रेंट  कंट्रोलर  के  पास  होनीਂ  चाहिये
 कौर  जितने  मकानों  को  लेने  वाले  लोग  हैं  वे  अपने  प्रार्थना  पत्र  रेंट  कंट्रोलर  को  दें  ।  जिसकी  जैसी  हैसियत

 हो  शौर  जिसको  जैसे  किराये  के  मकान  की  झ्रावव्यकता  हो  उसको  वहां  से  वैसा  मकान  मिल  जाये  1

 दस  तरह  से  मेँ  समझता  हुं  कि  वह  पगड़ी का  सिलसिला जो  है  वह  बन्द  हो  जायेगा  ।  मैं  बतलाना

 चाहता  हूं  कि  पगड़ी  की  कीमतें  इतनी  बढ  गई  हैं  यहां  पर  कि  जिसका  अन्दाजा  नहीं  लगाया  जा  सकता  ॥

 में  करोलबाग  में  रहता हं  ।  करौलबाग में  प्रजनन  खां  रोड  एक  जगह है  ।  वहां  छोटी  छोटी  दूकानें
 बनी  हुई  हैं  ।  उन  छोटी  छोटी  दूकानों में  से  एक  दूकान  की  लागत  अधिक  से  अधिक  20,0000

 होगी  ।  लेकिन  गाज  उन  दूकानों  की  पगड़ी  ३०  से
 ४०  हजार रु०  तक  है  ।  श्राप  कुछ  प्रदान  लगायें

 कि  इसमें  कितनी  ब्लेक  मार्केटिंग  होती  है  ।  भ्रमर  हमें  इस  का  बचाव  करना  है  तो  मैंने  जो  सुझाव

 दिया  है  उस  तरह  का  कोई  प्रोविजन  इसमें  कर  दिया  जायें  तो  लोगों  को  aga  राहत  मिलेगी  |

 साथ  ही  जो  नये  मकान  उन  मकानों  का  भी  किराया  निर्धारित  होना  यह  कहा

 गया  है  कि  पांच  था  सात  साल  तक  उनका  किराया  निर्धारित  नहीं  होगा ।  उसके  बाद  होंगा  ।

 वह  रेंट  कंट्रोलर  के  पास  चले  जायेंगे  |  किन्तु  समझता  हूं  कि  अगर  a  से  उनका  किराया  निर्धारित

 हो  जाय  तो  ज्यादा अच्छा  है  ।  इसके  लिये  चाहे  श्राप  १०  परसेन्ट रक्खें  या  १२  परसेन्ट रक्खे  ।  अगर

 उनको  आपको  कुछ  प्रौढ़  रियायत  देना  है  तो  थोड़ा  श्र  बढ  जाइये  ।  १२  परसेन्ट का
 मतलब  होता है  १००  रु०  पर  प्रति  मास  १  रु०  ।  तो  १२  प्रतिदिन  रक्खा  जाय  तो  भी  वह  एक

 भ्रमणी  खासी  रकम  हो  जाती है  ।  राज  किसी
 के

 पास
 सोने  के  जेवर  वह  नगर  किसी  साहुकार  के

 पास  जाय  तो
 मैं

 समझता  हूं  कि  १०  प्रतिशत  या  ८  प्रतिशत  पर  उसे  रुपया  मिल  जायेगा  ।  इसी  तरह

 से  जरगर  किसी  के  पास  पूंजी  है  ale  वह  मस्तान  बनवाता  ठाकोर  उस  पर  उसे  १२  प्रतिशत मिल  जाता

 है  तो  यह  कोई  घाटे  की
 मद  नहीं  एक  बहुत  अच्छी  मद  पर  हमें  यह  जरूर  देखना  चाहिये

 कि  १२  प्रतिशत  तक  की  एक  सीमा  जरूर  निर्धारित हो  इससे  ज्यादा कोई  न  ले  ।  श्राप  देखिये

 कि  यहां  क्या  हो  रहा  है
 ।

 राज
 जो

 मकान  बना  रहे  हैं  उन  पर  २०  या
 २४५ प्रतिश्त तक  लिया  जाता  है  ।

 नजफगढ़  रोड  मेरी  कांस्टिट्यएन्सी  में  एक  जगह  है  |  वहां  फैक्ट्रियां  बनाने  के  लिये  सरकार  ने  सस्ते  दाम

 में  जगह  दी  ।  पैसे  वाले  लोग  जो  थे  उन्होंने  बहुत  बड़ी  बड़ी  जगहें  उसके  बाद  हु  यह  कि

 वह  लोग  कोई  बनाने  वाले  तो  थे  उन्होंने  जगह  खरीद  कर  चहारदीवारी  बना  ली  ।
 अब  जो  भी  काम  करने  वाले  होते  हैं  या  कारखाने  लगाना  चाहते  छोटे  मोटे  उनको  कहीं
 ate  तो  परमिशन  मिलती  नहीं  है  ।  हारकर  वह  वहीं  जाते  हैं  कौर  उन  लोगों  से  जाकर  बात  करते  है
 जिन्होंने  वह  जगह  ली  हुई है

 ।  एसी  अवस्था  में  मैं  श्राप  को  छोटी  छोटी  जगह
 भी  ३००  अर
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 yoo  रु०  प्रतिमास  के  हिसाब  से  उठ  जाती  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  उन  लोगों  के  लिय  भी  इसमें  कुछ

 सन्तोषजनक  '  हल  हो  |

 मैं झ्ापको  एक  बात  कौर  बतलाना  चाहता हूं  ।  कुछ  लोग  ऐसे  होते  हैं
 जो

 दुकानें  किराये
 पर

 लेते  झ्र ौर  वह
 साझेदारी  के  नियम

 पर  ।
 जब  दूकानों  की  कीमतें  बढ़  जाती  हैं

 तो  या  तो
 वे  किसी  से

 पगड़ी  ले  लेते  हैं  या  फिर  अधिक  कि  राया  ठहरा  लेत  हैं  ।  मैंने  देखा  कि  कैंनाट  प्लेस  में  जो  बड़ी  बड़ी  दुकानें
 ५  ि»

 हैं  वह  किसी  जमाने  में  बहुत  कम  किराये  पर  ली  गई  लेकिन  उनमें  से  अधिकांश  दुकानें  बहुत  बड़े

 बढ़े  किरायों  पर  सबलेट  कर  दी  गई  हैं  ।  और इस  ढंग  से  सबलेट  की  गई  हैं  कि  उनमें  साझेदारी  श्री  गई

 उसमें  २ झ्राने की पत्ती की  १  प्लान  की  पत्ती  के  नाम  से  कागज  लिखा  लिये  जाते  हैं  कौर  वही  लिखित

 कागज  सब  जगह  बढ़ा  दिये  जाते  हैं  ।  में  चाहता  हूं  कि  चाहेकोई  भी  किरायेदार  जो  नाजायज  नफा

 लेता  उस  को  नाजायज़  नफा  न  उठाने  दिया  जाय  ।  मेँ  माननीय  मन्त्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि

 श्राप  इन  सब  बातों  पर  विचार  करें  ।  नगर  प्राप  इन  पर  विचार  करेंगे  तो  दिल्‍ली  की  जनता  श्राप  को

 ०५  देगी  प्रौढ़  प्रात  वाले  समय  में  वह  याद  करेगी  कि  कांग्रेस  के  एक  मन्त्री  महोदय  ने  हमारे  लिये

 जो  बिल  रखा  था  वह  हमारे  लिये  सुखकर  था  |  यह  जरूर  है  कि  में  किसी  के  साथ  न्याय  नहीं

 चाहे वह  मकान  मालिक  हो  चाहे  किरायेदार  हो  ।

 अन्त  में  में  यह  भी  कह  देना  चाहता  हूं  कि  हमें  यह  तो  तय  कर  ही  लेना  चाहिये  कि  एक  व्यक्ति

 के  पास  कितने  मकान  होने  चाहियें  |  आप  चाहे  जितन  भी  मकान  तय  कर  इसका  अ्रन्दाजा

 लगा  लीजिये  कि  एक  व्यक्ति  wot  जीवन  में  कितना  पैसा  कमा  सकता  हैं  झर  एक  व्यक्ति  भ्र पने  जीवन

 को  किस  तरह  से  सरलता  से  चला  सकता  यह  दिया  जा  सकता  हूं  कि  एक  व्यतीत  उसन  प्रगति

 गाढ़ी  कमाई  से  दो  मकान  खड़े  किये  इसलिये  खड़े  किये  कि  उसकी  वृद्धावस्था  में  वे  उसे  सहारा दें  ।  यह

 ठीक  है  कि  कई  सन्तानें  निकम्मी  निकल  ad  एक  आदमी  को  मज़ार  हो  जाना  पड़ता  है  कौर  उसके

 झ्राखिरी  जीवन  में  समय  बड़ी  कठिनाई  से  गुजरता  हैं  ।  ford  उसके  लिये  भी  कुछ  सीमा  निर्धारित  होनी

 चाहिये  ।  भले  ही  पांच  था  सात  मकानों  की  लिमिट  रख  ली  लेकिन  जरगर  पांच  या  सात  मकानों

 के  बाद  उसके  पास  एक  भी  मकान  हो  जाय  तो  वह  उसका  न  रहे  ।  या  फिर  यह  फैसला  ग्राम  के  ऊपर

 कर  लिया  जाय  ।  एक  व्यक्ति  की  किराये  से  ५००  रु०  होनी  चाहिये  तो  उसके  बाद  उसे

 कुछ  प्रतीक  फायदा  होता  हो  तो  वह  उस  के  पास  न  इस  तरह  के  जो  दो  विचार  उनको  श्राप

 जरूर  ध्यान  में  रखिये  |  तब  हम  यह  जो  समाजवादी  समाज  की  रचना  करना  चाहत  हैं  उसकी  प्रोर

 प्रगति कर  सकेंगे  |

 श्री  राधा  रमण  :  अध्यक्ष  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधायक  में

 min  त्रुटियां हैं  यह  भ्रच्छा  हैकि  ह हम  इसे  संयुक्त  समिति  को  सौंप रहे  हैं  दिल्‍ली के मकान के  मकान

 मालिकों  कौर  किरायेदारों  के  सम्बन्धों  का  विनियमन  करने  का  विचार  हमारे  सामने  बहुत  समय

 से  हे  कुछ  समय  पूर्व  किरायदार  संरक्षण  विधेयक  da  किया  गया  था  जिसमें  कुछ  उपचारक  उपबन्ध
 थ  ।  पर  खेद  को  बात  है  कि  वर्तमान  विधेयक  में  वे  बातें  नहीं  रखी  गयी  हैं  दिल्‍ली  के  मकानों  at

 बड़ी  कठिन  है  दिल्‍ली  में  सरकारी  सहायता  से  मकान  बनवाने के  लिये  सरकर  को  काफी धन  व्यय  करना

 होगा  अन्यथा  यह  समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  |  मकानों  के  निर्माण  की  गतिविधियों  को  प्रोत्साहन

 देना  झ्रावश्यक  है  अन्यथा  मकान  मालिकों  अर  किरायेदारों  के  संबंध  अच्छे  नहीं  हो  सकते  |

 वैसे  तो  इस  समस्या  का  हल  यही  है  कि  भूमि  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये  ।  पर  यह  एक  बहुत
 क्रान्तिकारी  कदम  होगा  फिलहाल  हमें  अन्य  साधनों  का  सहारा  लेना  चाहिये  |  इस  समय  हमें  पता

 है  कि  किरायेदारों  को  मकान  मालिक  बहुत  परेशान  करते हैं  इस  सम्बन्ध में  हमें  सब  से  पहले  मकान

 मालिकों  का  वर्गीकरण
 करना  चाहिए

 |

 कुछ  तो  बहुत  बड़े  बड़े  मकान  मालिक  हैं  जिसकें लकन  पस  कर  असनाम a

 मल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 राधा

 है ंग्रोवर  कुछ  के  पास  केवल  एक  या  दो  मकान  हैं  ।
 बड़े  मकान  मालिक

 तो  शोषण  करते  हैं  गर्त  इस  faq-

 यक  में  किरायेदारों  के  संरक्षण  के  लिये  कुछ  उपबन्ध  अवस्य  होना  चाहिये  |  बड़े  बड़े  मकान  मालिकों  के

 मामलों  में  यह  प्रावश्यक  कर  दिया  जाना  चाहिये  कि  वे  किरायेदार  को  तभी  निकाल  सकें  जब
 कि

 राय

 दार  किराथा  न  देता  हो  ।  इस  के  अतिरिक्त  यदि  किरायेदार  मकान  में  आवश्यक  मरम्मत  न  कराने  देता

 हो  या  आवश्यक
 सुधार

 कराने  देता  हो  तो  भी  उसे  निष्कासित  किया  जा  सके  विधेयक  में

 उपबन्ध  किया  जाये  कि  इन  शर्तों  के  अतिरिक्त  wea
 किसी

 ग्रा घार  पर
 किरायेदारों

 को  निष्कासित  न

 किया  जाये  |

 प्रामाणिक  किराये  की  भी  समस्या  है  |  नये  नये  जो  मकान  बन  रहे  हैं  उन  के  किराये  बहुत  अधिक

 मांगे  जाते  हैं  रात  उन  पर  कुछ  नियंत्रण  रखने  की  श्रावव्यकता  है  ।  wera  मध्यम  श्रेणी  के  लोगों

 को  मकान  मिल  ही  नहीं  पाते  ।  पुराने  मकानों  के  सम्बन्ध में  तो  किराया  नियंत्रण  विधेयक  में

 o'/,  प्रतिशत  किराये  की  बात  कही  गयी  है  पर  मेरा  सुझाव  है  कि  ७  /;  प्रतिशत  की  पुरानी  दर  ही

 रखी  जाये  तो  अधिक  बरच्छा  रहे  ।

 महोदय  पीठासीन

 किराया  नियंत्रकों  की  नियुक्ति  के  उपबन्धों  का  मैं  स्वागत  करता हूं
 ।  इससे  मकान  मालिकों

 शर  किरायेदारों  दोनों  को  सुविधा  होगी  श्र  उनका  समय  भी  बचेगा  |  नियंत्रकों  को  जो  श्री
 कार

 दिये जा  रहे  उन  के  सम्बन्ध  में  भी  मैं  सहमत  हूं  ।

 अस्थायी  किरायेदार  संरक्षण  विधेयक में  भूगहादि  की  परिभाषा  में  खाली  पड़ी  भूमि  को  भी

 सम्मिलित  कर  लेने  से  किरायेदारों  को  बहुत  लाभ  हुजरा  हैं  ।  बड़े-बड़े  भूमिवालो ंने  पहले  ५०  Al  १  ०  ०

 गज  भूमि  ८  या  १०  ग्रीन  पर  दे  दिया था  ।  अब  इस  भूमि  का  दाम  बढ़  गया  है  और  वे  बेचारे  गरीब  लोगों

 को  उस  भूमि  पर  स  चाहते  हैं  इनका  रक्षा  अ्रवश्य  की  जानी  चाहिये  |  किरायदार  सं  रक्षण

 विधेयक से  दो  लाभ  थे  एक  १००  से  कम  किराया  देने  को  निष्कासित  था  परेशान  नहीं  किया  जा  सकता

 था  दूसरे  भूमि  को  भीਂ  भूगहादि  में  शामिल  माना  गया  था  ।  पर  खेद  की  बात  है  कि  इस  विधायक में

 वे  दोनों  उपबन्ध  नहीं  रख  गये  इस  के  अतिरिक्त  कुछ  सरकारी  भूमि  पर  कई  लोगों  ने  मकान  बना  कर

 किराया  पर  दे  दिय  हैं  गौर  किराये  से  २००  या  ३००  मासिक  की  कर  रहे  हैं  ।  हमें सरकारी भूमि  को

 अपत  अधिकार  में  लेना  चाहिये  पर  इससे  किरायेदारों  को  कठिनाई  होगी  कोई  समुचित  उपाय

 निकाला  चाहिये  |

 एक  उपबन्ध  घौर  हैं  कि  यदि  कोई  व्यापारी  अपन  व्यापार  में  किसी  को  सम्मिलित  कर  लेगा  तो

 मकान  मालिक  को  उस  व्यापारी  को  निष्कासित  करने  का  भ्र धि कार  प्राप्त  हो  जायेगा  ।  में  इसे  उचित

 नहीं  समझता  |  क्यों  उसे  निष्कासित  किया  जा  सकता  है  इसी  प्रकार  कि  राय दा  रों  are  किराये  के  मकान

 को  ग्न्य  लोगों  किराये  पर  देने  संबंधी  खंड  में  भी  संशोधन  करनें  की  आवश्यकता  हैं  ।  इस  प्रकार

 बीच के  किरायदार लाभ  उठाते  हैं  जो  कि  उचित  नहीं  है  ।  फिर  एक  बात  यह  भी  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति
 कोई  मकान  या  सम्पत्ति  बेचता  हैं  तो  लेने  वालों  का  अधिकार  होगा  कि  वहू  उस  मकान  के  रहने  वाले

 किरायदार  को  निष्कासित  कर  दे  ।  पर  क्यों  इसमें  यह  गया है  कि  यदि  खरीदने  वाले  को

 वास्तव  में  अपनी  जरूरत  के  लिय  मकान  चाहिये तो  वह  खाली  करवा  सकता  है  ।  पर  अपनी  निजी

 जरूरत  का  बहाना  करके  अनेक  किरायेदारों  को  परेशान  किया  जाता  है  ।  निवेदन  है  कि  संघ  क्त

 समिति में  इन  सब  बातों  पर  अ्रच्छी  प्रकार  विचार  किया  जाये  ।

 श्री  अजित  सिह  सरहदी  )  :
 में  इस  विधान

 का
 स्वागत  करता  हूँ  ।

 इसमें

 दारों  मकान  मालिकों
 दोनों  के  हित  की  बात  है

 |
 घारा

 ४  के  अधीन  पगड़ी  लेने  पर  जो  सजा

 पहला  sist  में  ।
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 कैद  का  उपबन्ध है  उसका  मैं  स्वागत  करता हूं  |  पर  केवल  उपबन्ध  करने  से  यह  त्रुटि  दूर  नहीं  होगी

 इस  के  लिये  कुछ  शौर  भी  उपाय  करना  होगा  ।  दिल्‍ली  की  जनसंख्या  बहुत  बढ़  गई  है  कौर  आगे भी

 बढ़ेगी  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  बड़े-बड़े  पूंजीपतियों  को  दहर  में  सम्पत्ति  या  जमीन  न  खरीदने  दिया  जाये  ।

 इससे  छोटे-छोटे  किरायेदारों  को  कठिनाई  होगी  ।  सरकार  को  भूमि  का  विकास  करना  चाहिये  ate

 उसे  छोटे-छोटे  टुकड़ों  में  बांट  कर  छोटे-छोटे  किरायेदारों  को  देना  चाहिये  |

 इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  प्रामाणिक  किराये  जारी  करना  है  ।  इसके  लिए  ares  मकानों

 को  दो  भागों  में  बांटा  है  आर  किरायों  की  चार  श्रेणियां बनाई  हैं  श्रेणी  ३०  oto  तक  किराये  की 5

 दूसरी  ३००  से  ६००  तीसरी  ६००  से  १२००  तक  श्र  चौथी  १२००  से  ऊपर  ।  मेरा  कथन  है

 कि  इससे  मध्यम  श्रेणी  की  जनता  को  कठिनाई  होगी  ।  फिर  आपने  ३०  ०  किराये  वाली  श्रेणी  में  Levy

 की
 किराया

 दर
 में  २२/,  प्रतिशत की  वुद्धि  का  उपबन्ध

 किया  है  जो
 कि  बहुत  ज्यादा  है

 ।  मेरा  निव दन

 है  कि  पहली  श्रेणी  १०००  तक  किराये  की  होनी  चाहिए  शौर  वृद्धि  भीਂ  कम  होनीਂ  चाहिए  ।

 इसी  प्रकार  दूसरी  दौर  तीसरी  श्रेणी  के  किरायेदारों  के  साथ  भी  किराये  कीਂ  इतनी  वृद्धि  न्यायपूर्ण  नहीं

 हैं  ।  चौथी  श्रेणीਂ  अर्थात  १०००  या  १२००  से  अधिक  किराया  देने  वालों  को  कोई  संरक्षण  देने  की

 झावइ्यकता  नहीं  है  ।  उन्हें  पन  श्राप  निपटने  दीजिए  ।

 मकानों  का  वर्गीकरण  उनके  निर्माण  काल  के  अनुसार  किया  गया  है  ।  १९५१  से  पुर्व  के  बने

 PEXQ  कौर  ५५  के  बीच  बने  मस्तान  शौर  2e4y  के  बाद  बने  मकान  |  अवधि  के  आधार  पर

 जो  वृद्धि  की  गयी  है  वह  भी  ग्रीक  हैं  ।  उसमें  भी  केमी  की  जानी  चाहिए  |

 किरायदार  द्वारा  उस  मकान  को  किराया  पर  देना  दण्डनीय  अ्रप राध  इस  उपबन्ध  को

 दुरुपयोग  होने  की  श्रीलंका  है  |  कोई  व्यक्ति  अपना  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  अपने  किसी  रिश्तेदार

 या  साथी  को  व्यापार  में  साथी  बना  सकता  हैं  ।  गर्त  यह  उपबन्ध  गलत  होगा  कौर  इससे  लोगों  को

 कठिनाई  होगी  ।  ऐसे  हरनेक  अवसर  प्रा  सकते  हैं  जब  किसी  या  अरन्य  किसी  को  व्यापार  में

 साझेदार बना  लिया  जाये  |  aaa  समिति  प्रौढ़  माननीय  मंत्री  से  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  बातों

 पर  विचार  अवस्य  किया  जाये  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  :  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  दिल्‍ली  रेंट  कंट्रोल  बिल

 किराया  नियंत्रण  विधेयक )  जो  हमारे  सामने  भराया  उस  पर  हमारे  मिनिस्टर  साहब

 ने  कल  बड़ी  लम्बी  चौड़ी  तकरीर  की  |  उन्होंने  उन  उसूलों  को  जो  कि  स्टेटमेंट  श्राप  श्राबजैक्टस  एंड

 रीजंस  तथा  कारणों  के  विवरण  में  दिये  गये  हैं  विस्तार  से  हमको  बतलाने  की  कोशिश  की

 है  ।  बिला  शक  शुबहा  वे  सारे  उसूल  इतने  माकूल  हैं  कि  कोई  भी  शख्स  उन  पर  किसी  भी  तरह  का

 राज  नहीं
 कर

 सकता  है
 |

 सवाल  पैदा  होता  है  कि  कराया  उन  उसूलों
 को  इस  बिल  के  सैक्दांस  )

 में  डाला  गया  है  या  नहीं  प्रौर  ग्राम  डाला  गया  है  तो  कहां  तक  कौर किसे  हद  तक  उनको  कायम

 रखा  गया  है  ।

 पेशतर  इसके  कि  में  इस  बिल  की  प्राविजन्स  पर  मैं  एक  छोटी  सी  बात  कह  देना  चाहता हूं  ।

 से  कई
 बरस

 पहले  रट  कंट्रोल  के  जो  प्रा  विजय  वे  दल्ली  पर  लागू  किये  गये  कोई  था  कि

 जब  लोग  मकान  बनाते  थे  तो  कभी  गवर्नमेंट  सोचती  भी  नहीं  थी  कि  वह  प्राइवेट  हाउसिज  के  अन्दर

 कभी  दखल  देगी  कौर  श्राया  उसको  ऐसा  दखल  देने  का  श्रस्त्यार भी  है  था  इस  के  बारे में  भी

 कुछ  यकीनी
 तौर

 से  नहीं  कहा  जा  सकता  था  ।  लेकिन  जब  से  वैलफेयर  स्टेट  राज्य  )

 बनाने  की  बात  हुई  तब  से  उसी  स्टेट
 की

 स्थापना  के  लिये  यह  कानून  नहीं  बना  |  यह  का  ्

 बना  कि  दिल्‍ली  की  आबादी  या  बड़े-बड़े  शहरों  की  श्राबादी  पहले  के  मुकाबले  में  बहुत  ज्यादा  बढ़  गई

 कौर  अकोमोडेशन (  रहने  के  मकानों  )  की  शार्टेज  )  हो  गई
 ।  बिला शक  व  शुबहा  जो  मकान
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 ठाकुर  दास

 मालिक हैं  उन  के  राइट  पर  हम  अपनी  कांस्टीट्यूशन  को  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  यह  रेंट  कंट्रोल

 एक्ट एक  रेस्ट्रिक्शन  )  लगाता है
 ।  लेकिन यह  कहने  में  मुझे  जरा  भी  तहम्मुल नहीं  हैं  कि  यह

 निहायत  ही  वाजिब रिस्ट्रक्शन है  ।  अगर  यह  रेस्ट्रिक्शन  न  होती  तो  किसी  भी  बड़े  दहर  में  किसी  झ्रादमी

 को  भी  रहने  के  लिये  जगह  न  मिलती  ।  शौर  दायरों  को  श्राप  जाने  दें  ।  श्राप  दिल्‍ली  को  ही  देखें  ।  दिल्‍ली

 का  जो  मामला हैं  बहुत ही  ज्यादा  पेचीदा  मामला  है  गौर  के  मुकाबले ५ व  एक  वक्त था था

 कि  जब  यहां पर  बहुत  सारे  रिफ्यूजी  a  गये  थे  हों  यहां  की  आबादी  रोजमर्रा  बढती  चली  जा  रही
 तो

 गवन  मेंट  ने  श्री  जी०  डी०  बिरला  की  अध्यक्षता  में  एक  कमेटी  बनाई  थी  ।  इम्प्रूवमेंट  ट्रस्ट

 न्यास )  जिसकी  इस  हाउस  में  बहुत  चर्चा  होती  रहती  उसके  काम  को  भी  देखनें  के  वास्ते

 श्र  यह  भी  देखने  के  लिये  कि  उसने  कहां  तक  अपना  काम  किया  यह  कमेटी  बनी  थी  ।  उस  कमेटी

 ने  जो  तस्वीरें पेश  थीं  कौर  जो  उसूल  तय  किये  थे  वे  ora  एक  मैटर ars  हिस्ट्री  की

 बन  गये  हैं  ।  उनकी तरफ  जब  कोई  तवज्जह  देने  के  लिये  ब्य तयार  नहीं  है  ।  उस  कमेटी  ने  जो  कुछ

 लिखा  है  ऐसा  लिखा  है  कि  उस  को  हर  aaa  काम  में  लाया  जा  सकता  है  ।

 पेशतर  इस  के  कि  मैं  उस  में  से  कुछ  पढ  कर  सुनाऊं  जो  सब  से  पहली  बात  तवज्जह  के  काबिल

 वह  यह  है  कि  दिल्‍ली  की  आबादी  पहले  के  मुकाबले  में  तकरीबन  चार  गुना  हो  गई  है  ।

 इस  अर्से  में  गो  कि  गवर्नमेंट  ने  रिफ्यूजी  को  मदद  करने  नये  मकान  बनाने  कोई  कसर

 उठा  नहीं  रक्खी  बहुत  इतना  रुपया  हमारी  उम्मीदों  से  भी  उसने  खर्चें  किया  हम  को  ख्याल

 भी  नहीं  कि  गवर्नमेंट इतना  रुपया बचें  करेगी  ।  उसने  इतना  रुपया बचें  कर  दिया

 दिल्‍ली में  किसी  तरफ  चले  सारी  नई  दिल्‍ली  मालूम  होती  है  ।  उस  ने  दिल्‍ली  में  इतने  ज्यादा
 मकानात  बनाये हैं  कि  जैसे कोई  तिल्सिम  हो  गया  ।  लेकिन  ताहम  हालत  बहुत  खराब  है  ।  दिल्‍ली  के

 अन्दर  किराये  इतने  ज्यादा हैं  कि  एक  मामूली  भ्रामक  उनको  दे  नहीं  सकता  |  एक  एक  कमरे का

 १००,  १०००  भी  ले  लेते  और  अगर  ऐम्बैसी  (  की  तरफ  चले  जाइये

 तो  वहां का  र्स्ट  देख  कर  समझ  में  नहीं  भ्राता कि  हम  किसीਂ  फैरीलैंड  में  भ्रागये  कया  gar  ।

 हम  समझ  नहीं  पाते  कि  इतना  te  हो  सकता  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  फेरी  लैंड  में  भी  किराये  होते  हैं  ?

 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव
 :

 शायद  मुफ्त  रहते  हों  ।  लेकिन  यहां  का  सवाल  हल  नहीं  डे  ।  बिरला

 कमेटी ने  लिखा  था  अपनी  रिपोर्ट  में  कि  गवर्नमेंट को  ८५  करोड़  रुपया  दिल्‍ली  में  शार्टेज  साफ  भ्र  कोमो  -

 डेशन
 की  को  दूर  करने  के  लिये  चाहिये  ।  उसमें  से  कितना  रुपया  खर्चे  sar

 ?  क्या

 गवर्नमेंट  के  पास  इतना  रुपया  है
 ?

 मुल्क  के  इन्दर  जहां  भी  शहर  वहां  शार्टेज  अकोमोडेशन

 गवर्नमेंट  ने  लिये
 तो

 बड़ा  अच्छा  किया  ।  अभी  कल  ही  दूसरा  बिल  पास  ea  है  जिसमें

 गवर्नमेंट  के  वास्ते  खूब  सहूलियत  अपनी  जायदाद  हो  था
 न

 डाउटफुल  )  भी  हो  तो

 वह  निकालेगी ।  लेकिन  जहां  तक  लोगों  का  सवाल  इस  बिल  का  श्राप  मुलाहजा  ब ५०

 ने  कहां  तक  इमदाद  की  है  किस  तरह  से  वह  इस  मामले  को  तय  करती  राज  मुझे  डर  है  कि  जब

 तक  गवर्नमेंट खुद  बहुत  से  मकानात  यहां  नहीं  या  मकान  बनाने  की  सहूलियत  नहीं

 यहां  की  प्रॉब्लम सैटल  नहीं  होगी  ।  दिल्‍ली  में  एक  एरिया  स्लम  बस्ती  )  नहीं

 दिल्‍ली  में  बहुत  बड़े  बड़े  स्लम  हैं
 ।

 रसल  बात  यह  है  कि  हिन्दुस्तान  में  बहुत  से  प्लम्स  लेकिन  जरा
 पुरानी  दिल्‍ली  में

 क ज
 जा

 कर  देखिये  कि  वहां  कया  हाल  है
 ।

 कई  ऐसे  मकान  हैं  जहां  पर  सूरज  की

 रोशनी  का  दखल  नहीं  है
 ।

 ऐसी  सुरत  में  गवन  मेंट  ने  क्या  सोचा  हुआ  है  ।  क्या  गवर्नमेंट  समझती  हैं  कि



 दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण विधेयक ११  Pays  REo&

 दिल्‍ली  कन्ट्रोल  ऐक्ट से  वह  इस  मामले  को  तथ  कर  देगी ?  में  पूछना

 चाहता  हैं  मेरी  नाकिस  wa  में  यह  जो  हालत  है  वह  दिल्‍ली  रेंट  कंट्रोल  एक्ट  से

 कंट्रोल नहीं  होगी  ।  एक  जमाना  था  जब  दिल्‍ली  रेंट  कंट्रोल  बिल  इस  हाउस  में  जाता था

 तो  उसमें  एक  फिकरा  gar  करता  था  बिल  रीमेक  इन  फलों  फार  सच  एंड  सच

 टाइमਂ  विधेयक  इतनी  या  इतनी  अवधि  तक  लागू  रहेगा  सन्‌  evo F Cae में  ऐक्ट

 उस  सन्‌  ४७  वाले  बिल  में  लिखा  था  कि  दोल  रीमेक  इन  wa  फार  सच  एंड  सच  टाइसਂ

 यहीਂ  श्राप  दिल्‍ली  के  एक्ट  को  यू  ०  पी ०  के  एक्ट  को  देखिये  |  उन  सब  के  अन्दर यह  ठीकरा

 होता  था  कि  दौर  रीमेक  न  फोर्स  फार  सो  मैनी  मंडप  इतने  वर्षों  तक  लागू  रहेगा क्यों  कि

 गवर्नमेंट  का  ख्याल  था  कि  पांच  साल  के  अन्दर  यह  मामला  तय  हो  जायेगा  कौर  इससे  ज्यादा

 के  लिये  कंट्रोल  करने  की  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  ।  लेकिन  इस  ऐक्ट  में  ate  पिछले  ऐक्ट  में  से  यह  ठीकरा

 जाता  रहा  ।  जब  पिछली  मर्तबा  यह  बिल  हाउस  में  प्राया  तो  मैंने  तजवीज किया  था  कि  श्राप  इसे

 पांच  साल  के  वास्ते  बना  लें  MIT  पांच  साल  वे  बाद  सारी  चीज  को  तब्दील  कर  दिया  जाय  ।  लेकिन

 वह  राज  भी  दर्ज  नहीं  किया  गया  ।  मुझे  तो  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  गवर्नमेंट  की  राय  में  यह  झरा

 गवर्नमेंट  को  यह  दिखाई  देने  लगा  कि  हमसे  यह  मामला  तय  नहीं  होगा  शौर  इसलिये  यह  परमानेन्ट

 मेहर  विधान  )  बना  लिया  जाय  ।  अगर  यहां  पर  परमानेन्ट  मेजर  बन  गया  तो  फिर  सभी  जगह

 थर  परमानेन्ट  मेजर  बनने  लगेगा  ऐसा  मुझे  डर  है  ।

 दूसरी  चीज  जो  नब  करनी  हैं  वह  यह  है  कि  इन्सान  के  अन्दर  एक  खसलत  होती है

 जिस  को  कहते  हैं  यानी  यह  कि  हर  एक  शभ्रादमी  ७५  मकान  के  भ्रमर  रहे  ।  अ्रपने

 मकान  दे  इन्दर  कई  वाकयात  ऐसे  होते  हैं  फैमिली  में  कि  जिनसे  उनका  एलेक्शन  )  वाबस्ता

 हो  जाता  कौर  यह  एक  क्वालिटी  बन  जाती  है  कि  वह  हर  मकान  के  उतना  खुश  नहीं  रह  सकता

 वह  प्यार  मकान  में  ही  खुश  रहता  हैं  प्रौढ़  यह  क्वालिटी  तब  डेवलप  होती  है  जब  १  भ्रपने  मकान  में

 किराया  के  मकान  में  नहीं  ।  क्योंकि वह  हो  नहीं  सकती  जब  तक  कि  फिल्मसिटी  न

 हो  कि  कल  उस  को  उस  के  मकान  से  निकाला  नहीं  जायेगा  ।  इसका  हमारी  गवर्नमेंट  का  कतई  एहसास

 नहीं है  ।  मैं  बहुत  दफा  कहता  रहा  हं  कि  जहां  तक  रिफ्यूजी का  सवाल  उनके  कब्जे  में  जो  मकान

 हैं  उनका  रेगूलराइज  )  कर  दिया  जाय  कौर  उनको  यह  महसुस  होना  चाहिये  कि  वे

 मकान में  रहते  उनके  अन्दर  एक  कू: ी “इनहेटिवनेस  की  साइकालाजी  Fat  कौर  इससे  बड़ा

 फायदा  होता  लेकिन  राज तक  दिल्‍ली  के  इन्दर  उन  को  रेसुल  राइज  नहीं  किया  गया  क्योंकि  गिरने  मेंट

 इसके  अन्दर  यकीन  नहीं  रखती  कि  हम  खपत  मकान  में  रहे  ।  उस  में  मकान  बनाने  का  ख्याल  ही  पैदा  न

 हो  ।  मकान  खरीदन ेके  जजबात  )  ही  उसके  इन्दर पैदा  न  जिनको  उन्होंने  मिलकियत

 देदी  उन्हें दे  लेकिन  उनके  अलावा झर  किसी  का  मकान  मालिक न  बनाया  जाय  ।

 करना  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट की  जो  एक  स्कीम  कई  लाख  रुपये  की  लो  हाउसिंग

 लागत के  मकान  )  वह  उसकी  बड़ी  मेहरबानी उसका  कहना  है  कि  वह  मकान  बनाना  चाहती

 है यह  उसके  अरब  तक  उसूलों  से  डिपो  )  होगा कौर यह  बड़ा  मुबारक  डिपो  होगा  ।

 मैनेजमेंट
 लोगों  को  लॉन  )  देती  है  ताकि  वह  अपना  मकान  बनाये

 |
 यह  एक  इन  दि  राइट

 दिशा में  है  ।  लेकिन  दिल्‍ली  के  झ्रन्दर  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  क्यों

 गवर्नमेंट  लोगों  को  अपने  मकान  बनाने  के  वास्ते  रागिब  नहीं  करती  ।  नगर  खास  तौर  से  गवर्नमेंट

 दिल्‍ली  की  तरफ  तवज्जह दे  लोगों  को  मकान  बनाने  के  वास्ते  इम्दाद दे  तो  इससे  बड़ा  फायदा

 हो  सकता
 है

 ।
 लेकिन  ताहम  दिल्‍ली  की  श्राबादी  ऐसी  है  कि  इस  में  बहुत  से  बहर  के  लोग  भी  प्रा  गये  हैं

 कौर  जाते  रहते  हैं  ।  यहां  कैपिटल की  आबादी  इसके  weet  गवर्नमेंट  कितनी  ही  कोशिश  करे

 कौर  मकान  बनाने  के  वास्ते  लोगों  को  मदद  दे  लेकिन  फिर  भी  बहुत से  लोग  यहां  किराये पर  रहेंगे

 कौर  मकानों
 की

 जरूरत  होगी  ।
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 [Fo  ठाकुर  दास

 यहां  बहुत  चची  fear  कल  भी  मेरे  दोस्तों  ने  बहुत  चर्चा  किया  और  आगे  भी  चर्चा  होगा

 मालिकों  झ्र  ८  जेन्ट्स  )  के  रिलेशन्स  इसकी  भी  चर्चा  होगी  कि  यह

 लैंडलाडंस्‌  मालिकों  का  पक्षपाती )  बिल  है  था  प्रो  टैलेंट्स  (  किरायेदारों  का  पक्षपाती )  बिल
 क  ५.

 वगरनः-वगैरह  |  कई  लोग  यहां  पर  अपना  प्वाइंट  श्राफ  व्यू  )  पेश  करेंगे  ।  प्रभी  aq  ait

 राजा  रमण  जी  की  स्पीच  सुनी  ।  शायद  अपनी  बहन  सुभद्रा  जोशी  की  भी  स्पीच  सुनूंगा  ।  इस  चीज  का

 कांफी  जिक्र  होगा  कि  यह  प्रो  लैंड लाड  बिल  है  या  यह  कि  यह  प्रो  टैलेंट  बिल  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अप  ने  मिसेज  जोशी  को  दे  दिया  कि  वह  बोले  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  वक्त  तो  झाप  लेकिन  मैंने  यह  अन्दाजा  लगाया  कि  वह  इस  पर

 जरूर  बोलेंगी

 श्रीमती  सुभद्रा  जोशी  :  दुबारा  बोल  लूंगी  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  :  में  उस  वक्‍त  था  नहीं  ।  मेरी  गुजारिश  यह  है  कि  में  जब  इस  बिल

 को  देखता  हुं  तो  इस  में  यह  फ़ेडरर  एडजस्टमेंट  समायोजन )  नहीं  देखता  जिसकी  में  उम्मीद

 करता  था  ।  में  चाहता  था  कि  कोई  बिल  इस  हिसाब  से  न  बने  कि  यह  प्रो  लेंड लाई है  या  पेमेन्ट

 है  ।  बिल  इस  हिसाब  से  बनना  चाहियें  कि  लाडले ड  श्रीर  care  के  रिलेशन्स  ag  इस  on  पीछें

 ज  उसूल  है  उस  उसूल  को  कायम  रक्खा  जाय  |  गवर्नमेंट  इस  बिल  के  लिये  कहती  है  कि  वह  दो

 बातें  करना  चाहती  जो  कि  कुछ गलत  सी  मालम  होती  हैं  ।  वह  कहते  हें  यह  विधेयक  विभिन्न  श्रेणियों

 के  भूगहादि  a  किरायेदारों  के  लिय  देय  नियोजित  किराये  a  निर्घारण  तथा  मकानों  को  अच्छी

 हालत  में  रखने  वे  लिये  प्रोत्साहन  देने  का  उपबन्ध  करने  a  लिये  है  ।  इन  दोनों  को  हमारी  गवर्नमेंट

 ने  रि कं साइल  करना  चाहा  लेकिन  कहां  तक  उनका  रिकांसिलिएशन  )  यह  सवाल

 आप  के  सामने  है  ।  मं  इस  बात  को  तसलीम  करना  चाहता  हूं  कि  अगर  कोई  चीज़  रीज़नेबल

 है  तो  ag  दोनों  के  लिये  रीजनेबल  हनी  चाहिये  पर  दोनों  को  फायदा  पहुंचना  चाहिये  ॥

 mst  हम  देखते  हूं  कि  सारी  दिल्‍ली  में  फ्लू  राय  ।  सैकड़ों  मकान  मरम्मत  के  काबिल

 कई  जिन्दगियां  खत्म  ह  गई  क्योंकि  मकान  इतना  कमजोर  था  कि  बिना  रिटेलर्स  )
 के  कि  ज़रा  से  फ्लड  से  वह  गिर  गया  ।  यह  नामुमकिन  है  कि  वह  मकान  बिना  fond  खड़े  रह

 सके  ।  उन  मकानों  को  बहुत  मजबूत  हना  जैसा  कि  arg  चाहते  हैं  ।  श्राप  चाहते  हैं  कि  आप

 देखे  कि  लोग  किराये  पर  किसी  को  ऐ  सा  मकान  न  दें  जोकि  टैनेन्टेबल  न  पुरे  feta  में  न  जिस

 वक्त तककि
 तक  कि  वह  रहने  क  काबिल न

 ।  यह  जरूर  है  कि
 इस

 से
 शेन्टन  को  पूरा  लेकिन

 नेडलार्ड  हफीज  उस  पर  खर्च  करने  को  तैयार  नहीं  होगा  श्राप  उसको  इन्सेन्टिव  )

 नहीं  देते
 ।  ara  उसको क्या  इन्सेन्टिव  दिया  है  ।  wit  मेरे  लायक  दोस्त  ने  साढ़े  सात  परसेन्ट

 )  का  जिक्र  किया  कि  वह  उसको  ठीक  समझते हैं  ।  गवर्नमेंट  ने  जो  सवा  आठ  परसेंट  रक्खा

 वह  पहले  से  किसी  कदर  इम्प्रूवमेंट  लेकिन  यह  काफी  नहीं  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  टैलेंट  और

 लाड़लों  दोनों  का  फायदा  हो  बशर्तें  कि  श्राप  ठीक  फिगर  रखें  ।
 अगर  श्राप  ठीक  फिगर  नहीं

 चाहते
 तो

 चाहे  ताली  बजवा  लें  चाहे  माला  पहन  लेकिन  दोनों  को  फायदा  नहीं  होगा  ।  दोनों
 को

 फायदा  तभी  होगा  जबकि  वाजिब  इन्सेन्टिव  लैंडलेडी  को  टैलेंट  रखने  पर  भी  रहे  ।  आपने

 कानून
 बना  कर

 ¢/2:
 हिस्सा  उसे  रेंट  में  से  खर्च  करने

 का  mee  दिया  ah  ऐसी  सुरत  में
 जब

 कि
 ज्यादा  डेमेज

 पहुंच  जाये
 तो

 श्राप  ने  यह  रखा  है  कि  दो  साल  का  किराया  खर्च
 किया  जा  सकता  अगर  कंट्रोलर  साहब  उसे  मुनासिब  समझें  |
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 मुझे  इन  पर  ऐतराज़  नहीं है  ।  में  तो  यह  ज  करना  चाहता  हूं  कि  जो
 श्राप

 नें
 बेसिस  रखी

 हुई  है  मुझे  वह  बेसिस  माकूल  नहीं  मालूम  न  तो  स्टेंडर्ड  रट  की  तौर  न  आयन्दा  बनाने  के

 वास्ते  जो  श्राप  ने  इन्सेन्टिव  दिया  है  ।  में  अर्ज़  करूंगा  कि  इंसेंटिव  देखने  के  वास्ते  सब  से  बढ़िया

 तरीक़ा  यह  है  कि  वे  खुद  अपने  भ्रमर  बैठ  कर  देखें  कि  हमारी  खुद  की  कया  हालत  है  ।  में  पूछना  चाहता

 हूं  कि  खुद  अपनी  गवर्नमेंट  कया  रेंट  चाजें  करती  है  ?  में  aaa  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट  कितना

 खच  करती  है  ?  गवर्नमेंट  को  इंसेंटिव  की  जरूरत  नहीं  है  ।  गवर्नमेंट  कया  चार्ज  करना  चाहती  है  ?

 सन्‌  १९४५२  में  जब  वह  पिछला  बिल  इस  हाउस  में  था  तो  मेंने  उस  मौक़े

 पर  चन्द  एक  अ्रमेंडमेंट्स  गवर्नमेंट  के  मुलाहिज़े  के  वास्ते  पेश  किये  थे  पौर  उस  मेंने  किया

 था  कि  यह  बिल  इनसेन्टिव  देता  है  कौर  क्या  होना  चाहिये  गवर्नमेंट  हक  मकानात  के  वास्ते  ६

 सेंट  ever  लेती  है  जो  कि  मेरी  समझ  में  बहुत  ज्यादा  है  ।  जितनी  कोस्ट  हो  उसके  ऊपर  ३  परसेंट

 डिपार्टमेंटल  चार्ज  लेती है  ।  में  जनाब  को  गवर्नमेंट  के  वह  रेलेवेंट  wot  पढ़  कर

 सुनाऊंगा  |  गवर्नमेंट  का  अब  जो  रेट  श्राफ  प्राफिट  है  वह  तक़रीबन  €  ७३  है  ।  हम  लोग  जिन  मकानों

 में  रहते  गवर्नमेंट  हमसे  उनका  क्या  किराया  चार्ज  करती  है  ।  मेम्बरान  पालियामेंट  को  तो

 प्रा पने  २५  परसेंट  की  रियायत  दे  रक्खी  है  ?  जो  गवर्नमेंट की  प्रापर्टी  है  वह  जो  गवर्नमेंट चाज  करती

 उसका  प्राइवेट  रेट  चाज  करने  वालों  से  कोई  मुक़ाबला  नहीं  ।  प्राइवेट  जो  मकान  बनाने  वाले

 उनको  गव  मेंट  के  मुक़ाबले  में  ज्यादा  खरच  करना  पड़ता  है  :  गवर्नमेंट  के  अपने  स्प्री  कहते  हैं  कि

 ६  परसेंट  बहुत  री ज़ने बल  है  जो  कि  उसके  ऊपर  इंटरेस्ट  हो  ।  में  इस  ६  परसेंट  को  बहुत

 ज्यादा  समझता  हूं  ।  में  समझता  हूं  कि  यह  ६  परसेंट  जो  किसी  भ्रामक  नें  खच  कोस्ट  ग्राफ

 बिल्डिंग  की  कौर  कोस्ट  साफ़  लेंड  की  पर  लगाना  यह  जायज़

 नहीं  इतना  किराया  कोई  नहीं  दे  सकता  ।  मेंने  पिछली  दफा  एक  अ्रमेंडमेंट  पेदा  किया  था  जब  यह

 सन्‌  ५२  का  पिछला  ऐक्ट  बना  था  शर  मेंने  उसमें  यह  लिखा  था  कि  गवर्नमेंट  ६  परसेंट  को

 री ज़ने बल  करार  न  दे  ।  उस  भी  मैंने  अपनी  स्पीच  में  कहा  था  शौर  राज  में  फिर  उस  को  दुहराता

 हूं  हालांकि  में  जानता  हूं  कि  यह  लंडलाड्स  को  सख्त  नापसन्द  होगा  लेकिन  मुझे  उसकी  कोई  परवाह

 नहीं  और  मं  तो  कहूंगा  कि  मेरी  तो  राय  यह  है  कि  गवर्नमेंट  सारा  हिसाब  लगा  कर  अगर  ४५  परसेंट

 का  इंसेंटिव  दे  तो  यह  कोई  कम  इं  पेंटिग  नहीं  है  ।  ५  परसेंट  से  ज्यादा  जो  शख्स  मकान  के  ऊपर  चाज

 करना  चाहता  है  वह  हिन्दुस्तान  की  कंडिशन्स  को  नहीं  जानता  कौर  वह  रुपये  की  ज्यादा

 पर्वाह  करता  है रमें  तो  कहूंगा कि  जो  ५  परसेंट  से  ज्यादा  इंटरेस्ट  देता  है  वह  एक  तरीक़े से

 कंपीटेलिस्टिक  मेंटैलिटी  i  जनवादी  रखता  है  ।

 म॑ं  इससे  ७  जाता  हूं  ।  मेरी  राय  में  wax  सारा  हिसाब  लगा  कर  साढ़े
 ४

 परसेंट  गाने  मेंट

 लाड़लों
 को

 दे
 तो

 में  उसको
 भी

 काफी  समझता  हूं  ।  यही  मेंने  उस  कहा  था  कौर
 फिर उस

 को  दुहराता  हुं  ।  बम्बई  मेंट  ने  जब  किराये  वगेरह  मुक़र्रर  किये  तो  उन्हों  ने  ५  परसेंट

 अपने  हिसाब  में  रक्खा  था
 ।

 श्री  हमारी  गवर्नमेंट  ६  परसेंट  रक्खे  तो  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 पेशतर  इसके  कि  में  ९  में  जनाब  की  तवज्जह उन  अथारिटीज  की

 भ्रांत  दिलाना  चाहता  हुं  जिसमें  यह  बतलाया  गया  है  कि  गवर्नमेंट  कितना  चार्ज  करती  है  ।  में

 को
 रेफर  किये  देता  हुं

 ।
 ग्रानरेबुल  मिनिस्टर  साहब  नगर  उनको  पढ़ना  चाहें  तो  पढ़  सकते हैं  ।  मेरे

 पास  इस  समय  इतना  वक्‍त  नहीं  है  कि  में  उन  को  यहां पर  पढ़  कर  सुनाऊं
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 ठाकुर  दास

 जब  सन्‌  PEXR  का  ऐक्ट  इस  हाउस  के
 सामने  श्राया  था

 उस  जो  में  ने  म्रमेंडमेंट्स पेश

 किये थे  उन  के  अन्दर  में  ने  गवर्नमेंट  के  बल्ज  जो  इस  बारे  में  हें  उन  का  हवाला  दिया  था  ग्रोवर वह

 प्रण  कौर  नबी  थे  ।  उन  में  साफ़  तौर  पर  यह  दर्ज  है  :

 थ्  कोई  सरकारी  भवन  किसी  गैर  सरकारी  व्यक्ति  रहने  या  व्यापार  के  प्रयोजन  के

 लिये  दिया  जाये  तो  उस  का  किराया  के  महीने  पेशगी  लिया  जाये  तर  यह

 किराया  उस  क्षेत्र  में  उसी  प्रकार  क  कामों  के  लिये  इस्तेमाल  किये  जाने  वाले  अन्य

 मकानों  के  प्रचलित  किरायों  की  दर  के  भ्रनुकूल  हो  22.0

 गवर्नमेंट  की  पालिसी  यह  हुई  कि  जितनी  प्राफ़िटिएरिंग  चाहे  कर  ले  लेकिन  वह

 किराया  फंडामेंटल  रूल  vy  बी  थे  मुताबिक  कंलकुलेटेड  लगाये  गये  )  किराये  से  कम  नहीं

 होगा ।

 ब्याज  की  दरें  सरकार  ने  ३  प्रतिशत  और  ६  प्रतिशत  रखी  हैं  ।  लेखा  व्यय  इरादी  मिला  कर

 लगभग  ७३  प्रतिदिन  निर्धारित  किया  गया  है  ।  मकान  बनाने  की  मजदूरी  प्रौढ़  अन्य  सभी

 वस्तुयें  की  कीमतों  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।  यह  सब  मिला  कर  तो  करीब  २५  प्रतिशत  होनी  चाहियें

 मत  सरकार  ने  कुल  ८  रु०  ४  रान  जो  निर्धारित  किया  है  उस  से  मकान  मालिकों  को  कोई

 ःओत् साहन  नहीं  मिलेगा  ।  मकानਂ  मालिक  मकानों  की  मरम्मत  नहीं  करायेंगे  ।  मकान  के  अधिकार

 के  सम्बन्ध  में  हम  चाहते  हैं  कि  सब  के  पास  अरपना  मकान  हो  ।  ने  उपबन्ध  रखा  है  कि  मकान  मालिक

 अपने  निजी  काम  वे  लिये  मकान  खाली  करा  सकता  है  |  पर  यदि  वह  अपने  लड़के  q  रहने  या

 उस  के  उपयोग  न्गा चा  लिये  खाली  कराना  चाहे  तो  खाली  कराने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ।  यह  अन्याय

 है  ।  हिन्दू  aga  परिवार  में  सम्पत्ति  बाप-बेटों  की  मिली  हुई  होती  ।  बम्बई  में  उपबन्ध  इसी

 प्रकार का  है  ।  प्राय  भी  मकानਂ  मालिकों  को  यह  सुविधा

 '
 |

 कुछ  अन्य  मामलों  में  भी  श्राप  ने
 किया  दारों

 को  बहुत  अधिक  संरक्षण  दिया  है  जो  नहीं  होना

 चाहिये  ।  यदि  कोई  किरायादार  मकान  मालिक  के  मकान  यदि  दोनों  एक  ही  मकान  में  रहते

 बुरे  we  करता है  या  गंदी  बातें  करता  है
 तो  आप

 निष्कासन  का  अघिकार  मकान  मालिक
 को  क्यों

 नहीं  देते  ।  साथ  ही  यदि  कोई  व्यक्ति  अपने  मकान  की  मरम्मत  कराना  चाहे  तो  उसे  अधिकार  नहीं  है

 कि  वह  किरायेदार से  मकान  खाली  कराये  ।  यह  तो  एक  बड़ी  शर्त  है  कि  मरम्मत  के  बाद  भी  आप  को

 मकान  उसी  किरायेदार  को  देना  होगा  |  इस  से  तो  मकान  बनवाने का  उत्साह  नष्ट  हो  जायेगा

 प्रामाणिक  किराये  सम्बन्ध में  आप  FER  वे  १०  प्रतिशत  तथा  PERL  वे  ४  le  प्रतिशत  को

 आधार  मानते  हैं  ।  यह  उचित  नहीं  है  ।  विद्यमान  बाजार  मुख्य  ही  उचित  दर  हो  सकती  है  ।  में

 दारों  को  कोई  क्रमश  देने  के  पक्ष  में  नहीं  हूं
 ।

 पर  एक  बात  ध्यान  देने  योग्य  है  कि  कुछ  लोग  ऐसे  हें  जो

 सरकारी  क्वार्टरों  में  रह  रहे  हें  प्रौढ़  उन्हों  ने  मकान  किराये  पर  उठा  रखे  ऐसे  लोगों  से

 सरकारी  मकान  छीन  लिये  जाने  चाहियें  ate  उन  को  अपने  मकानों  में  रहने  के  लिये  बाध्य  किया

 जाना  चाहिये  ।

 इस  के  भ्र ति रिक्त  १९५६  के  अन्त  में  हम  ने  अभी  एक  अधिनियम पारित  किया  था  ।  उस  समय
 आश्वासन  दिया  गया  था  कि  शीघ्र  ही  एक  व्यापक  अघिनियम  प्रस्तुत  किया  जायेगा  पर  अब  एक
 नया  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  में  पूछता  हूं  कि  दो-दो

 प्र घि नियमों
 को  रखने  से  क्या  लाभ  ?

 —

 यहां  से  भाषण  sa  में  प्रारम्भ  gar  ।
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 नियंत्रकों  की  व्यवस्था  कर  के  सरकार  ने  बहुत  wear  किया  है  ।  वे  कार्यकारिणी  शिकारी

 का  भी  कार्य  करेंगे  कौर  न्याय  सम्बन्धी  अधिकार भी  उन्हें  प्राप्त  होंगे  ।  उन  की  योग्यता  मं

 ७  वर्ष  का  अनुभव  कर  दिया  जाये  तो  बहुत  अच्छा  हो  |  कपिल  अदि  का  अधिकार  उसे  दिया  गया

 है  ।  यह  व्यवस्था  संतोषजनक  है  ।

 किरायेदारों  द्वारा  मकान  का  कुछ  भाग  किराये  पर  देने  वे  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  यही  व्यवस्था

 थी  कि  मकान  मालिक  की  अत  मति  से  ऐसा  किया  जा  सकता  था  ।  इससे  मकान  मालिक  व  किरायेदार

 दोनों  को  लाभ  होता  था  ।  पर  a  इस  परिपाटी  की  खुली  अ्रनुमति  दे  कर  हम  अधिक  भीड़भाड़  को

 को  बढ़ा  रहे  |  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रणाली  को  निरुत्साहित  किया  जाये  |

 मझे  इस  बात  पर  भी  आपत्ति  है  कि  यदि  किरायेदार  ने  बिजली  तथा  पानी  का  खरच  का  भुगतान

 न  किया  हो  तो  किरायेदार  के  साथ  मकान  मालिक  भी  उस  के  लिये  उत्तरदायी  होगा  ।  ऐसा  क्यों
 ?

 मकान  मालिक  पर  से  यह  उत्तरदायित्व  हटा  लिया  जाये  ।  एक  बात  कौर  है  डिक्री  मिलने  के  बाद

 भी  कई  बार  मालिक  मकान  को  मकान  पर  कब्जा  नहीं  मिलता  ।  एसी  अवस्था  कई  बार  दुर्घटनायें

 भी  सुनी  गई  हँ  ।  ठीक  मकान  छोड़ने  में  कुछ  पीड़ा
 गौर

 कठिनाई  होती  ही  है  ।  पर  डिग्री  के

 बाद  पुलिस  की  सहायता  से  मकान  मालिक
 को

 कब्जा  दिलाया  जाना  चाहिये
 ।

 श्री  वाजपेयी  :  उपाध्यक्ष  दिल्‍ली  के  किरायेदार  बहुत  दिनों  से  जिस  विधेयक  को

 प्रतीक्षा कर  रहे  थे  वह  सदन  में  जिस  रूप  में  उपस्थित  किया  गया  है  उस  से  उन  को  बड़ीਂ  निराशा

 हुई  है  |  इस  विधेयक  के  बारे  में  सरकार  का  दावा  है  कि  उस  ने  मध्यम  माग  का  अवलम्बन  किया

 मकान  मालिकों  को  भी  खुश  करने  की  कोशिश  की  है  प्रौढ़  किरायेदारों  को  भी  खश  करने  की

 कोरिया की  है  ।  नतीजा  यह  हुमा  है  कि  न  किरायेदार  खुश  हुए  हैं  प्रौढ़  न  ही  मकान  मालिक  खुश  हुए

 रामाय  रावणाय  |  यह  नीति  हमें  बहुत  दूर  तक  नहीं ले  जा  सकती  है  प्रौढ़  केवल

 इसी  झ्राधार  पर  इस  विधेयक  की  धाराओं  का  अ्रौचित्य  सिद्ध  नहीं  किया  जा  सकता  कि  चूंकि

 दोनों  वग  इस  के  सम्बन्ध  में  2.0  शिकायतें  प्रकट  करते  हैं  इसलिये  जो  कुछ  इस  में  है  उसे  ठीक  होना  ही

 चाहियें  |  मेरा  निवेदन  है  कि  प्रवर  समिति  इस  विधेयक  की  धाराओं  पर  विस्तृत  रूप  से  विचार  करेगी  |

 किन्तु मोट  तौर  पर  इस  विधेयक  में  कई  बातें  ऐ  सी  हैं  जिन  का  संशोधन  होना  चाहिये  |  उदाहरण

 के  लिये  जून  १९५१  के  पूर्व  बने  हुए  मकानों  का  किराया  दस  फीसदी  बढ़ाने  की  जो  मकान  मालिकों

 को  छुट  दी  गई  मैं  समझता  हूं  कि  वह  उचित  नहीं  है  ।  जीवन  की  अ्रावश्यक  वस्तु ग्र ों  का  मूल्य  बढ़

 रहा  मध्यम  वग  जिस  की  मर्यादित  wa  है  वह  बढ़ते  हुए  भावों  कौर  बढ़ते  हुए  टैक्सों  के  पाट  में

 पिस  रहा  है
 ।

 मकान  मालिकों  को  दस  प्रतिशत  किराये  में  वृद्धि  करनें  की  छुट  देने  का  परिणाम  यह

 होगा  कि  किरायेदारों पर  बोझा  बढ़ेगा  ।  यद्यपि इस  वृद्धि  के  लिये  यह  कहा  गया  है  कि  मकानों  की

 मरम्मत  होना  है  लेकिन  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  श्रगरं  कोई  मकान  मालिक  मरम्मत  न  करे  या

 ऐसी  मरम्मत  करे  जो  ऊपर  से  मरम्मत  दिखाई  देती  हो  लेकिन  जिस  से  किरायेदार का  समाघान

 न  हो  तो  इस  विधेयक  में  उस  के  विरुद्ध  कया  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  किरायेदार की  मरम्मत  हो  जायगी  ।

 श्री  वाजपेयी
 :

 अब  तक  का  तो  एसा  अनुभव  रहा  है  कि  मकान  मालिक  प्यार  मकान  की  मरम्मत

 करानें  के  बारे  में  बहुत  ढिलाई  से  काम  लेते  हैं  ।  लिपाई  पुताई  भले  ही  कर  दी  जाय  लेकिन  जिस  मरम्मत
 में  थोड़ा  सा  भी  धन  का  व्यय  उसे  वे  टालने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  किराया तो  बढ़ा  दिया  जायगा

 लेकिन  किरायेदार  कीਂ  झ्रावश्यकता  के  MTS  मकान  में  मरम्मत  इस  का  ध्यान  रखने

 का  इस  विधेयक  में  कोई  भी  ठोस  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  है  ।
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 [at  वाजपेयी

 इस  सम्बन्ध  में  यह  बात  स्मरण  रखने  लायक है  कि  PER  का  जो  दिल्‍ली एंड  अ्रजमर  रेंट

 कंट्रोल  एक्ट  था  उस  के  भ्रन्तर्गत २  जून  geo  से  के  मकानों पर  मकान
 मालिकों

 को  २५

 सदी  से  ले  कर  ५०  फीसदी तक  अपना  किराया  बढ़ाने
 की

 छुट
 दी

 गई  थी
 ।

 यह  छूट  १९५२  में  दी  गई

 थी  a  इस  विधेयक  के  द्वारा  उन  को  फिर  से  किराया  बढ़ाने  की  छट  दी  जा  रही  है  जिसे  किसी  भी

 प्रकार  उचित  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  स्पष्ट  है  कि  इस  विधेयक  के  परिणामस्वरूप  किरायेदारों  में

 असन्तोष  उत्पन्न  |: ह ग्रा  है  र  उन  की  जो  भी  समस्या  है  उस
 को  यह  विधेयक  पुरी  तरह  से  दूर  करने

 का

 प्रयत्न  नहीं  करता  |

 प्रभी  माननीय  सदस्य  ने  सब-लेटिंग  के  बारे  में  कुछ  कहा  है  ।  मेरी  यह  समझ  में  नहीं  जाता  है
 कि

 लैंड लाड
 को  जब

 यह  छूट  दी  जा  रही  है  कि  वह  किराये  में  वृद्धि  करे  १२  ५  प्रतिशत को  RX

 प्रतिशत  लेकिन  अगर  कोई  टेनेट  सब-टेनेट  को  दे  तो  उस  को  red  प्रतिशत  र  ५०  प्रतिशत

 तक  किराया  बढ़ाने  की  छूट  दी  गई  है  ।  इस  का  विरोध  ट्र  है  श्र  मैं  समझता  हुं  कि  ऐसा  भेदभाव

 करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यह  तो  ठीक  है  कि  जब  सब-लेट  किया  जाता  है  तो  भीड़  बढ़  जाती

 है  कौर  जेलों  में  भले  ही  ऐसी  व्यवस्था  हो  कि  कैदियों  की  संख्या  निर्धारित  संख्या  से  ऊंची  न  होनें

 पावे

 श्री  न्नजराज  fag  :  वहां  भी  नहीं  हो  पाता  है  ।

 श्री  वाजपेयी  :  लेकिन  भीड़  की  बात  यह  है  कि  स्वयं  भारत  में  जेलों  की  अपेक्षा  जेलों  के  बाहर

 की  aa  खराब है  ।  लेकिन  जब  हमें  चुनना  है  कि  कोई  व्यक्ति  खाली  छत  के  धूप  बरसात

 में  या  गर्मी  में  दिन  बितायें  या  भीड़भाड़  में  तो  म  समझता  हूं  कि  मानवीय  दृष्टिकोण  इस

 बात की  मांग  करता  है  कि  भीड़भाड़  को  सहन  कर  लिया  मगर  सिर  छिपाने  के  लिये  छत

 तो  होनी  चाहिये  ।  यह  ठीक  है  कि  भ्रमर  अ्रामदनी  के  धन  की  प्राप्ति  के  लिये  सब-लेटिंग  किया  जाता

 है  तो  उस  को  निरुत्साहित  किया  लेकिन  उस  समस्या  का  एक  पहलू  दर  भी  है  कि  देश  में  मकानों

 की  कमी है
 ।

 दिल्‍ली  में  लाखों  लोग  बेघरबार  हैं  ।
 उन्हें  सिर  छिपाने के  लिये  जगह  चाहिये  जो  भी

 पगड़ी  की  या  ग्न्य  बुराई  पैदा  होती  है  उस  का  मूल  कारण  यही  है  कि  मकानों  का  प्रभाव  है

 जब  तक  सरकार  विशाल  पैमाने  पर  मकानों  का  निर्माण  नहीं  करती  तर  उन्हें  नो-प्राफिट  नो-लास

 बेसिस  पर  लोगों  को  नहीं  देती  तब  तक  यह  समस्या  रहने  वाली  है  ।  मगर  हमारी  सरकार  को  क्या

 कहिये  जो  इस  में  भी  पुना  फा खोरी  कर रही है  ।  दिल्‍ली  में  जिसे  डिवेलप्ड  प्लाट  कहा  जाता  ४४

 रुपया गज  पर  दिल्‍ली  डिवेलपमेंट  श्राथारिटी  द्वारा  बेचा  जा  रहा  है  |  तगर  इस  भाव  पर  जमीन  बेची

 जायगी  ait  जब  तक  ag  डिवेलप्ड
 न

 उस  में  सभी  सुविधायें  उपलब्ध  न  तब  तक  उस  पर

 सरकार  मकान  बनाने  की  इजाज़त  नहीं  जब  ये  सुविधायें  उपलब्ध  कर  दी  जायेंगी  उस

 पर  मकान  बनेंगे  तो  वे  कितने  किराये  पर  दियें  जायेंगे  इस  का  दाज  ATT  कर  सकते  एक  श्राम

 आदमी
 तो

 उसे  प्राप्त  ही  नहीं  कर  सकेगा
 ।  इस  वास्ते  मकानों  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार

 ने  बिल  में  कोई  ठोस  कौर  प्रभावी  योजना  नहीं  बनाई  उस  कमी  की  पूर्ति  में  जो  भी  कठिनाइयां

 पदा  होती  हूँ  उन  के  निराकरण  के  लिये  ऐसे  उपाय  जा  रहे  हैं  जो  उन  कठिनाइयों को  सच्चे

 wal  में  दूर  नहीं  करते  |  मेरा  निवेदन  है  कि  सब-लेटिंग  के  सम्बन्ध  में  जो  लैंड लाड  टेनेंट  और

 टैलेंट  ग्रोवर  सब-टैलेंट  के  बीच  में  किराया  बढ़ाने  के  बारे  में  भेदभाव  किया  गया  यह  ठीक  नहीं  है  ।  इस

 पर  प्रवर  समिति  विचार  ऐसा  मेरा  पूरा  विश्वास  है  |

 इंस
 विधेयक

 में
 १

 exe  तक  बने  हुए  मकानों  को  छूट  दी  गई  है  किन्तु  बाद  में
 बने  हुए

 मकानों के  लिय  छूट  नहीं  है  ।  यह  किस  कारण  से  किया  गया  है  यह  समझने  में  में  अ्रसमर्थ  हं  ।  मेरा



 ११  १  ५८  दिल्ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक  र€१५

 निवेदन  है  कि  नये  मकानों  का  किराया  भी  कभी  निर्धारित  करना  चाहिये  तथा  उस  छट  देने  का

 परिणाम  अच्छा  नहीं  |

 यह  ठीक  है  कि  नये  नये  मकानों  के  निर्माण  के  लिये  लोग  प्रोत्साहित  इस  बात  की
 व्यवस्था

 करें  ।  लेकिन  एक  प्रवृत्ति  दिखाई  देती  है  कौर  वह  बढ़  रही  है  ?  वह  प्रवृत्ति  यह  है  कि  लोग  समझते  हैं

 कि  भूमि  का  तो  राष्ट्रीयकरण  हो  जो  ज़मीन  उस  की  होगी  ।  और  wa  जब  सम्पत्ति

 की  सीमा  निर्धारित  की  जा  रही  इसलिये  लॉग  येन  केन  उचित  या  अ्रनचित  उपायों  से

 धन  का  संचय  करते हैं  प्रौढ़  मकानों  के  निर्माण  में  लगाते  हैं  |  प्रौढ़  वह  समझते  हैं  कि  मकान  हमारे

 सुरक्षित  रहेंगे  ।  में समझता हुं  कि  इस  प्रवृत्ति  को  निरुत्साहित किया  जाना  चाहिये  ।  जो  मकान  मालिक

 हैं  उन  का  काल  यग  के  संकेत  को  समझना  चाहिये  कि  वह  समय  शार  वाला  है  जब॑  एक  से  अधिक

 मकान  जिस  के  पास  उन  को  उसे  दूसरों  को  देना  होगा  ।  प्यार  वे  गृहदान  कर  दें  तो  बहुत  अच्छा

 नहीं  तो  कानन  से  यह  हस्तक्षेप  करना  होगा  ।  इसलिये  कि  मकानों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहन  देना  है

 किराये  को  बढ़ाया  जाय  कौर  उन  को  अन्य  सुविधायें  दी  इस  प्रवृत्ति  को  में  ठीक  नहीं  समझता  |

 मकानों  की  जो  कमी  है  उस  को  जब  तक  सरकार  अपने  प्रयत्नों  से  पूरा  नहीं  करेगी  तब  तक  वह

 कभी  दूर  होने  वाली  नहीं  है  ।  मकान  मालिक  मकान  बनाते  हैं  मुनाफे  के  लिये  |  उन  से  यह  करना

 कि  वह  किरायेदार  की  सुविचारों  का  ध्यान  कुसुम  के  समान है  ।  ग्रा काश  कुसुम  जसी

 कोई  वस्तु  नहीं  ।  इसी  तरह  से  मकान  मालिक  के  सारे  काम  लाभ  को  दृष्टि  में  रख  कर  किये  जाते

 हैँ  ।  इस  में  कुछ  प्रसाद  हो  सकते  ह  ,  परन्तु वे  अपवाद  नियम  को  सिद्ध  करते  उसे  गलत  साबित नही

 करते  |  झ्र  इसलिये  विधेयक  में  मकान  मालिक  कौर  किरायेदारों  के  बीच  में  जो  सन्तुलन  स्थापित

 करने  का  प्रयत्न  किया  गया  में  समझता  हं  कि  वह  सफल  नहीं  होगा  ।  सरकार  को  किरायेदारों

 की  कठिनाइयों  का  विचार  करना  चाहिये  ।

 यह  मे  स्वीकार  करता  हूं  कि  किरायेदारों  के  अधिकारों  की  भी  सीमायें  होनी  जसी

 इस  विधेयक  के  अन्दर  व्यवस्था  की  गई  अर  अगर  कोई  किरायेदार  मकान  मालिक  के  लिये  या

 are  पास  के  पडोसियों  के  लिये  मुसीबत  का  कारण  बन  फिर भी  उसे  निकाला नहीं  जा

 इस  से  मैं  सहमत  नहीं  हं  ।  जो  निकाले  जाने  के  पात्र  हैं  उन्हें  अवश्य  निकाला  जाय  ।  मगर  मकान  मालिक

 के  हाथ  में  ऐसे  ग्रन्थकार  न  रक्खे  जायें  जिन  का  दुरुपयोग  हो  कौर  मुझे  TATA  है  कि  इस  विधेयक  के

 ara  मकान  मालिकों  पर  जितना  नियंत्रण  उतना  नहीं  रक्खा  गया  है  ie  इसी  के  कारण

 सरकार  के  इस  विधेयक  का  कहीं  स्वागत  नहीं  हुमा  |  बहुसंख्यक  जनता  ने  इस  को  निराशा  के  रूप  में

 लिया  है  ।  विधेयक  निराशाजनक  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  प्रवर  समिति  इस  विधेयक  की  सारी  कमियों

 को  दूर  करेगी  रोम  सरकार  से  इस  बात  की  अपील  करूंगा  कि  दिल्‍ली  आर  नई  दिल्‍ली  की  बढ़ती

 ई  आबादी  को  देखते  हुए  उसे  मकानों  के  निर्माण  की  एक  व्यापक  योजना
 पालन

 हाथ  में  लेती  चाहिये
 ।

 समस्या  का  निराकरण इसी  से  wea  कोई  रास्ता  नहीं  है  ।

 श्री  जाघव  :  इस  बिल  के  सदन  के  सामने  कराने  के  पहले  भी  इस  बिल  की  कमियां

 सामन  झा  कौर  वह  कमी  रहेंगी  ।  यह  बिल  सदन  के  सामने  वाला  है  अर  इस  बिल  की  ड्राइविंग

 करते  जो  जो बातें  सामने  श्राप
 बाहर

 भी
 गईं  प्रौढ़

 उन
 का  असर  यह  हुजरा  कि  यह  बिल  जो

 मकान  मालिक  के  हैं  उन
 के  लियें  फेवरेबल  है  अर उन

 उन  के  दबाव  के  कारण  यहां  पर  लाया  गया  ।  मुझे

 ऐसा  मालूम  होता है  कि  जिस  स्वरूप में  यह  बिल  सदन  के  सामने  है  वह  ज्यादातर  मकान  मालिकों  का

 फायदा  करने  |  के  लिये  है
 ।  जो

 मकानों
 में  रहने

 वाले
 लोग

 हैं
 उन  को  उस

 से  कम  फायदा  होने  वाला  है
 ।

 मुझे  तो  क  डिप्टी  मिनिस्टर  साहब  की  दयनीय  परिस्थिति  पर  बहुत  रहम  जाता  है  ।  जिस

 aret  के  वे
 नुमाइन्दे  ट्रेजरी  बेचैन  के  बिल  के  होते  हुए  भी  उन  की  पार्टी  के  लोगों  ने  इस  बिल की  जो
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 जाघव |

 दशा  बतलाई  है  उन  के  ऊपर  उस  का  क्या  होने  वाला  में  समझ  नहीं  सकता
 |  लेकिन

 मैं  चाहता  हूं  कि  जो  हमारी  पार्टी  के  लोग  हैँ  जब  वे  इस  बिल  के  ऊपर  कभ  राय  गवर्नमेंट
 के

 खिलाफ

 देते  हैं  तो  उस  से  हमें  इस  बिल  के  बारे  में  सोचना  चाहिये  कौर  इस  को  हमारे  डिप्टी  मिनिस्टर  साहब

 को  ग़ौर  से  सुनना  पड़ेगा  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  राज्य  मिनिस्टर
 ।

 श्री  जाघव  :  राज्य  मंत्री  को  ही  उन  को  बहुत  गौर  से  सुनना
 पड़ेगा  बात यह  है

 कि  मकानों  की  किल्लत  है  कौर  मकानों  की  किल्लत  की  वजह  से  मकान  मालिक  फायदा  उठाते  हैँ  ।

 इसलिये  रेंट  कंट्रोल  बिल  सामने  जाता  है  शर  जहां  कंट्रोल  का  सवाल  जाता  वहां जो  पसे  वाले

 लोग  उस  का  फायदा  उठाने
 की  कोशिश

 करते  हैं
 ।  इस  लिये  हमें  इस  की  तरफ  बुनियादी  बातों

 के

 हिसाब से  देखना  चाहिये  ।  दिल्‍ली  की  आबादी  बढ़ती  जा  रही  है  कौर  भी  वह  बढ़ती  रहेगी  ।

 सन्‌  १९४७ के  आजादी ala  के  दिल्‍ली की  झ्राबादी  fas  ५  लाख  प्रौढ़  was  बताया

 जाता  है  कि  वह  लगभग  २२  लाख  के  हो  गई  है  |

 श्री  नवल  भाकर  :  २४  लाख |

 श्री  जाघव  :  यहां  फिगसं  अलग  अलग  होते  हें  ।  हमारे  यहां  के  स्टैटिस्टिक्स ही  ऐसे  होते  हैं  ।

 में
 ने  इस  दिल्‍ली

 की
 रहने  वाली  श्रपनी  बहन  सुभद्रा  जोशी

 जी
 से  पूछा

 कि  क्या  श्राप  जानती  हैं  कि

 दिल्‍ली  में  कितने  मकानात  हें  ।  उन्होंने  कहा  कि  जब  १९४५२  में  यह  बिल  grat  तब  भी  कोशिश

 की  लेकिन  उस  भी  यह  मालूम  होना  बहुत  मुश्किल  था  कि  सही  फिगर  क्या  हैं  ।  जो  सेन्ट्रल

 गवर्नमेंट  की  बिल्डिंग्स हूँ  उन  को  सामने  रखते  हुए  कौर  जो  दूसरी  एरियाज  में  बिल्डिंग्स हैं
 उन  को

 सामन  रखते  अभी  भी  मकानों  की  बड़ी  किल्लत है
 ।  गवर्नमेंट  के  जो  मुलाजिम  हं  उनके

 लिय  भी  गवर्नमेंट पुरी  तरह  मकान  नहीं दे  पा  रही है  ।  जो  दस  साल  तक  सर्विस  कर  चके  शायद

 उन  को  मकान  मिल  रहे  इस  से  कम  सर्विस  वालों  को  मकान  मिलना  मुश्किल  हो  जाता  है  ।

 यह  गवर्नमेंट  का  हाल  है  तो  फिर  और  लोगों  की  क्या  दशा  यह  हम  समझ  सकते  ह  ।  सही

 मानों  म  गवर्नमेंट  को  यह  जिम्मेदारी  अपने  सामने  रखनी  चाहिये  थी  |  में यह  समझ  सकता हूं  कि

 गवर्नमेंट  के  सामने  यह  नक्शा  है  ।  जो  प्लैन्स  बनी  उन  के  जरिये  हमें  कितने  मकानों  की  जरूरत

 हर  जगह  हमें  कितने  मकानात  बढ़ाने  इस  के  लिय  वह  योजना  लेकिन  हमारी  गवर्नमेंट

 म॑  एक  बहुत  बड़ी  खामी  है  शर  वह  यह  है  कि  कानून  बनाने  के  लिये  तो  हमारी  सरकार  बहुत

 कदम  रखती  बहुत  से  कानून  बनते  लेकिन  उन  को  कमल  में  लाने  से  हमारी  सरकार  हमेशा

 बहुत  झिझकती  झिझकती  रही
 है  ara  लीजिये  कि  यहां  की  आबादी  २१  लाख  से  ले  कर

 २४  लाख  तक  है  |  मारे  देश  में  फेमिली  यूनिट  चार  या  पांच  आदमियों  का  है  ।  इस  हिसाब से

 यहां  दिल्‍ली  मे  कितने  मकानों  की  जरूरत  है  यह  हमें  सोचना  चाहिये  ग्रोवर  इस  को  सर्वे  करना  चाहिये  ।

 यह  काम  इस  गत  मेंट  को  सब  से  पहले  करना  चाहिये  और  धीरे  धीरे  मकान  बनाने  की  कोशिश  करनी

 चाहिये  ।  यहां  जमीन  की  कीमत  कितनी  देनी  पड़ती  है  ।  watt  बताया  गया  कि  डेवेलपमेंट  बोड़

 खुद  जमीन  खरीदता  है  कौर  किराया  तय  करने  के  जमीन  की  कीमत  कौर  उस  पर  जो  इमला

 बनता
 है

 उस  की  कीमत  लगाता  है  ।  में  कहना  चाहता
 हू

 कि  गवर्नमेंट  को  डेवेलपमेंट  करते

 देखना  चाहिये  कि
 जो प्लाट्स हम  खरीदते  हें  डेवेलपमेंट  करने  के  बाद  उनकी  कीमत  कम  से  कम  हो  ।

 वहां  जो
 गवन  मेंट  की  तरफ़  से  सुधार  करने  उसकी  सही  क़ीमत  जो  वह  ऐक् विजी दन  की

 क़ीमत  देखने  के  बाद  गवर्नमेंट  को  प्लाट्स  बनाने  चाहियें  ।
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 oil  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  जैसे  कहा  में  भी  उनसे  सहमत  हूं  कि  इस  बिल  में  जो  किराया

 तय  करने  का  फ़ारमूला  दिया  हु  है वह  बहुत  ग़लत  है  ।  हमारे  मित्र  पंडित  ठाकुर  दास  भाव  नें

 कहा  कि  में  तो  चाहता  हूं  कि  किराया  ५  फ़ीसदी  से  ज्यादा  नहीं  होना  ५  फ़ीसदी  ही  क्यों

 वह  तो  साढ़े  चार  फ़ीसदी  से  भी  कम  होना  चाहिए  लेकिन  दूसरी  तरफ़  वे  कहते  हैं  कि  लंड ला डंस स  के

 इंटरेस्ट्स  की  अर  भी  गवर्नमेंट  कं  देखना  चाहिए  तीर  उनको  बिलकुल  नजरअंदाज  नहीं  कर  देना

 चाहिए  |  सवा  अठ  फ़ीसदी  से  ज्यादा  उनको  किराये  की  तोर  पर  मिलना  यह  गड़बड़झाला

 है  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  ।  में  समझता  हुं  कि  किराया  तय  करते  किराया  देने  वाले  आदमी

 की  पेइंग  कैपेसिटी  की  क्षमता  )  क्या  इसको  हमें  देखना  पड़ेगा  |

 में  झ्र भी  एक  गवर्नमेंट  के  मुलाजिम  से  मिला  तौर  पूछा  कि  क्या  तनवाह  मिलती  है  ।

 उसने  मुझे  बतलाया  कि  सब  तनवाह  एलाउंस  वर्ग रह  मिला  कर  १७०  रुपये  माहवार  मिलते  हैं  ।

 उसमें  से  १०  फ़ीसदी  रक़म  मकान  किराये  के  तोर  पर  काट  ली  जाती  है  क्योंकि  उसे  गवर्नमेंट  की

 तरफ़  से  क्वाटर  मिला  gat  है  ।  मकान  बिजली  wie  पानी  इन  सब  के  मिला  कर  १७०

 रुपये में  से  क़रीब  ४०  पये  कट  जाते  हूं  श्रोत्रमूल  १३०  रुपये  उसका  पास  बाक़ी  बच  रहते  हैं  ।  श्राप

 स्वयं  समझ  सकते  हें  कि इस  १३०  पये  में  वह  खुद  अपने  अपनी  पत्नी  कौर  पांच  बाल  बच्चों

 को  कैसे  पाल  पोस  सकता  इसको  भी  हमें  देखना  पड़ेगा  ।  इस  हमारी  दिल्‍ली  में  गवर्नमेंट

 खास  करके  सेंट्रल  गवर्नमेंट  कारपोरेशन  म्युनिसिपल  कमेटीज  के  गवर्नमेंट  सर्वेट्स  की  आबादी

 ज्यादा  है  ।  यहां  रेफ्यूजीज  की  भ्राबादी  ज्यादा  है  ।  यहां  पर  हिन्दुस्तान  के  हर  कोने  से  मजदूर  भ्र ौर

 ग़रीब  लोग  यहां  आकर  बसे  हुए  हं  ।  ऐसे  लगों  की  पेइंग  कैपेसिटी  कया  किराया  देने  की  ताक़त

 क्या  उसकी  तरफ़
 हमें  देखना  पड़ेगा  झ्र ौर  उसको  देखते  हुए  यह  जा  रेंट  का  फ़ारमूला  बनाया  गया

 वह  सही  फार्मूला  नहीं  है  ।

 दूसरी  बात  में ने  इसमे यह  देखी  है  कि  स्टेंडर्ड  रेंट  तय  करते  एक  साल  से

 ज्यादा  काई  आदमी  मकान  में  रहेगा  तप  स्टेंडर्ड  रेंट  को  तय  करनें  का  क़ानून  है  उससे  जो

 फ़ायदा  मिलने  वाला  है  वह  फ़ायदा  मकानमालिक  Hi  मिलेगा  झोर  वह  फ़ायदा  किरायेदार  क  नहीं

 मिलेगा  ।  मकान  मालिक  हमेशा  यह  देखेगा  कि  वह  मकान  किराये  पर  देते  हमेशा  उसका  जो  लीज

 का  पीरियड  होगा  वह  उसको  हमेशा  एक  साल  से  कम  रखने  की  काशिश  करेगा  नहीं  तो  लाइसेंसी  की

 तौर  पर  उसे  रहने  प्  लिए  कहेगा  ताकि  उसको  वह  फ़ायदा  न  मिले  |

 श्री  जहां  तक  मकानदारों  खुद  के  इस्तेमाल  के  लिये  अपने  घरों  को  खाली  कराने  की  बात

 चलती  है  तौर  मकानदार  इस  बेसिस  पर  कि  उसे  asa  मकान  खुद  अपत  लिये  उसमें  से

 किरायेदार  को  एडिक्ट  कर  सकता  है  उसके  लिए  बहुत  सी  मिसालें  दी  जा  सकती  हूं  कि  किस  तरह

 किरायेदारों  को  सताना  होता  है  त  कुछ  न  कुछ  बहाना ढूंढ  कर  निकाल  लिया  जाता  है  शोर  उन

 को  बेदखल
 कर  दिया

 जाता  है  ।  कभी  यह  चीज़  सामने  लाई  जाती  है  कि  अमुक  किरायेदार  चूंकि
 नृत्य

 न्यूसेंस  है  इसलिए  उसको  मकान  से  निकाला  जाना  चाहिए  wie  कभी  उ  ah  खिलाफ़  कोई  मग्स

 बनाया  जाता  है  तर  उनक  मकानों  से  निकालने  की  कोशिश  की  जाती  है  ।  में  चाहता  हुं  कि  जब

 ag  बिल  ज्वाएंट  कमेटी  के  पास  जा  रहा  है  तो  किरायेदारों  की  इस  श्राम  शिकायत  रोक  परेशानी

 की  are  भी  देखा  जाय  अर  उसको  रफ़ा  करने  की  कादिर  की  जाय  ।

 इस
 बिल  में  इसका  भी  कोई  ज़िक्र  नहीं  है  कि  जब  यह  बिल  ऐक्ट  बन  जायेगा  तो  यह  कब  सें

 लागू  होगा
 |  बिल  में  यह  जरूर  कहा  गया  है  कि  उसके  लिए  गवर्नमेंट  को  गज़ट  में  नोटिस  देना  पड़ेगा  1

 मुझे  यह  कहना  है  कि  जब  यह  बिल  ज्वाएंट  कमेटी  के  पास  जाय  तो  इस  के  लिए  भी  सोचा  जाय  किं

 इस  को  कब
 से  लागू  किया  जाय  ताकि  यह  बिल  इस  सदन  के  पास  होने  के  बाद  ग्रोवर  ऐक्ट  बन
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 जाने  के  बाद  जहां  जहां  इसको  लागू  करना  चाहते  हैं  वहां  वहां  पर  एक  निश्चित  तिथि  से  अमल  में

 लाया  जा  सके  ।  ज्वाइंट  कमेटी  की  इंस  बिल  में  जो  खामियां  मसलन  रेंट  तय  करने  उसकी  तरफ़

 ध्यान  देना  होगा  ।  लोगों  की  पेइंग  कैपेसिटी  को  भी  उसे  देखना  होगा  ।  हमें  यह  भी  देखना  चाहिये

 जो  मकानमालिक  लोगों  से  पगड़ी  लेते  हूं  वह  नाजायज़  चीज  किस  तरह  से  बंद  की  जा  सकती  है  ।

 हमारे  जो  कंट्रोल सं  अ्रसिस्टेंट  कंट्रोल सं  हैं  या  यह  जूडिशीएरी  के  after  आयेंगे  जिन्होंने  कि

 जूडिशीएरी  में  ५  साल  तक  सर्विस  की  लेकिन  उधर  भी  हमें  यह  देखना  पड़ेगा  कि  बराबर  इस

 बात  को  में  लाने  के  लिए  वह  कोशिका  की  जाती  है  या  नहीं  ।

 अब  जब  कि  यह  बिल  ज्वाइंट  कमेटी  के  पास  जा  रहा  है  तो  मुख्य  आशा  है  कि  उसका  ध्यान

 बिल  की  इन  खामियों  की  झोर  जायगा  शरर  उन  खामियों  को  दुरुस्त  करने  की  कोशिश  की  जायेगी  ।

 जहां  तक  सबलैटिंग  का  ताल्लुक़  यह  गैरक़ानूनी  नहीं  क़रार  देनी  ऐसा  में  मानता

 यह  चीज  झ्रखबारों  में  भी  or  चुकी  है  द्र  में  समझता हूं  कि  माननीय  सदस्य  भी  इससे

 परिचित  होंगे  कि  यहीं  दिल्‍ली  में  कई  बस्तियां  ऐसी  हैं  जिनमें  कि  लोगों  को  दो  कमरे  वाले  मकानों

 का  २००,  २००  रुपये  तक  माहवारी  किराया  देना पड़ता है  प्रौर  मुझे  बतलाया  गया  कि  कुछ  बस्तियों
 aa  डिप्लोमैटिक

 इनवलेव  शादी  में  तो
 २,  २

 हज़ार  रुपये  माहवार  किराया  देना  पड़ता  है
 ।

 प  स्वयं  समझ  सकते  हैं  कि  जब  are  को  मजबूरी  से  इतना  अधिक  किराया  देना  पड़े  और

 वहू  संबलैटिंग  करने  पर  मजबूर  हो  जाय  तो  आपको  यह  समझ  लेना  चाहिए  कि  ऐसा  वह  कोई  खुशी

 से  नहीं  करता  है  शरीर  अनाज  जो  इस  सबलैटिंग  को  गर  कन्नी  करने  की  बात  चलती  है  वह  कहां  तक

 उन  किरायेदारों के  साथ  इंसाफ़  होगा  ?  उसके  पहले  जो  सबलैटिंग  हुई  है  उसके बारे  में  तो  कुछ

 कर  नहीं  सकते  लेकिन  उसके  बाद  भी  अगर  सब लै टिंग  तो  उसको  भी  गे  कानूनी  क़रार  देना

 ठीक  नहीं  होगा  ।  इन  बातों  की  तरफ़  ज्वाइंट  कमेटी  को  भी  देखना  चाहिए  श्र  जिन  बातों  की  तरफ़

 मेंने  इशारा  किया  उन  बातों  की  तरफ़  भी  ax  मिनिस्टर  साहब  देखेंगे  तो  इस  बिल  को  सदन में

 लाने  का  जो  मक़सद  है  वह  पूरा  हो  ऐसा  में  मानता हूं  ।

 श्री  alate  भरूचा  :  मुझे  किराया  नियंत्रण  विधान  की  काफी  जानकारी

 है  ।  बम्बई  राज्य  का  अनुभव  बताता  है  कि  किरायेदारों  को  जो  भी  परिमाण  दिये  जाते  वे

 कभी  wat  में  नहीं  जाते  ।

 हम  सभी  मानते  हैं  कि  ऐसा  कोई  विधान  बनाते  समय  कुछ  बुनियादी  सिद्धान्तों  का  ध्यान  रखा

 जाना  चाहिये  ।  नयी  इमारतों  का  निर्माण  भी  नहीं  रुकना  चाहिये  तौर  साथ  ही  किरायेदारों  का

 शोषण  भी  नहीं  होने  देना  चाहिये  ।  किरायेदारों  को  यह  भी  यकीन  रहना  चाहिये  कि  मकानों  की

 मरम्मत  होती  रहेगी  कौर  साथ  ही  मरम्मत  कराने  के  लिये  मकान  मालिकों  को  उचित  मुआवजा  भी

 ar

 मिलना  चाहिये  ।  बम्बई  का  अ्रनुभव  तो  यह  है  कि  मकान  मालिक  किराया  बढ़ाने  को  तो  उत्सुक  रहते श
 लेकिन  मरम्मत  की  ग्रोवर  ध्यान  नहीं  देते  ।

 यह  विधेयक  बड़  पेचीदा  किस्म  का  बना  दिया  गया  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  दिल्‍ली  में

 पहले  से
 भी

 किराया  नियंत्रण  विधान  मौजूद  रहा  है  कौर  पहले  का  विधान  बड़े  पेचीदा  किस्म

 का
 था  ।

 उसमें  किराये  को  तीन  प्रकारों  नें  बांटा  गया  है--मूल  बुनियादी  किराया  कौर
 नियोजित  किराया  ।  इसी  इन  किरायों  के  मकानों  को  भी  विभिन्न  श्रेणियों  में  बांटा

 गया  जैसे  १९५१  के  पहले  कौर  उसके  बाद  के  मकान  ।  १९५१  के  बाद  के  मकानों  की  भी  दो

 श्रेणियां
 @  यह  सब  इतना  उलझा  हम्ना  है  कि  किरायदार  उसे  समझ  ही  नहीं  पाते  ।

 ललाट

 मूल  प्रंग्रेजी में
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 इस  विधेयक  में  सरकार  ने  किराया  नियंत्रण  विधान  की  लगभग  सभी  बातों  को  लिया

 लेकिन  मकान  मालिकों
 के

 साथ  नरमी  बरती  गई  है
 ।  में  मकान  मालिकों  की  उचित  मांगें  मानने  को

 तो  तैयार  ,  लेकिन  यह  मानने  को  तैयार  नहीं  कि  चूंकि  पहले  किराये  की  दरें  कम  रखी  गई

 इसलिये  sa  उन्हें  अधिक  किराया  मिलना  चाहिये  ।  आजकल  तो  मकान  मालिकों  को  वैसे  ही  काफी

 लाभ  हो  रहा  क्योंकि  जमीन  की  कीमत  तीन  कौर  चार  गनी  तक  बढ़  चकी  ।  नये  मकानों

 के  निर्माण  के  लिये  मकान  मालिकों  को  इतना  ही  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहियें  कि  उन्हें  अगले

 पांच  वर्ष  तक  निर्माण  की  वास्तविक  लागत  का  पंद्रह  प्रतिशत  प्रतिष्ठित  दिया  जाये  ।  उसके  बाइ

 किसी  निर्धारित  सूत्र  के  भ्रतसार  ही  उनको  कुछ  दिया  जाये  |

 लेकिन  इस  विधेयक में  तो  जो  व्यवस्था  की  जा  रही है  उसके  भ्रनसार  ८  PEKd  के

 बाद  बनने  वाले  मकानों  के  किराये  में  वे  मनचाही  विधि  कर  सकते  हैं  ।  ऐसे  मामलों में  प्रयास  में

 तय  किये  गये  किराये  को  ही  नियोजित  किराया  मान  लिया  गया  है  ।  इससे  तो  किरायेदारों  का

 खूब  शोषण  होगा  ।  उन्हें  सिफ  इतनी  ही  सुविधा दी  जानी  चाहिये कि  वे  2ExXQ  के  बाद  बनने

 वाले  मकानों  के  निर्माण  की  वास्तविक  लागत  की  पन्द्रह  प्रतिशत  अधिक  afer  के  पधार  पर  किराया

 रख  गौर  यह  भी  Pah  पांच-सात  वर्षों  के  लिये  ।  इस  wale  के  बाद  उन्हें  सवा  प्राण  प्रतिशत

 से  प्रतीक  की  छ  ट  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ate  PEK  से  पहले  के  मकानों  के  लिये  मकान  मालिकों

 को  उन  मकानों  के  मौजूदा  बाजार  भाव  का  sty  प्रतिशत  देकर  उसमें  से  अवक्षयण  के  मूल्य
 की

 राशि  घटा  देनी  चाहिये  रोक  उसी  के  झ्राधार  पर  कम  से  कम  किराया  निर्घारित  करना  चाहिये  |

 यह  काफी  प्रौढ़  उचित  होगा  ।  सरकार को  मकानों  की  बस  यही  दो श्रेणियां-- से  पहले

 १९५१  के  बाद  के  मकन--परनानी  चाहिये  ।  लेकिन  सरकार  तो  PERE  के  मकानों  के  मालिकों

 तक  को  खुश  रखना  चाहती  है  ।  मं  कहता  हूं  कि  नियमोचित  किराये  के  आधार  पर

 हमें  फिर  से  विचार  करना  चाहिये  ।

 बम्बई में  मकानों  की  मरम्मत  न  ढोने  के  कारण  बड़ी  संकटपूर्ण  परिस्थिति  पैदा  हो  गई  है
 ।

 वहां  १७,०००  मकान  इसे  हैं  जो  प्रगले  पांच-दस  वर्षों  में  मरम्मत  न  होने  के  कारण  गिर  जायेंगे
 तब  बड़ी  विषम  परिस्थिति  पैदा  हो  जायेगी  ।  यहीं  हाल  दिल्‍ली का  है  ।  यहां  सरकार  मकान

 मालिकों  को  मरम्मत  के  लिये  दस  प्रतिशत  अधिक  देने  को  तयार  लेकिन  होगा  यह  कि  वे  दस

 प्रतिशत  लेकर  भी  मरम्मत  नहीं  करायेंगे  ।  सरकार  इसी  विधेयक  में  ऐसी  व्यवस्था  क्यों  नहीं  कर  देती

 कि
 पहले  मकान  मालिक  मरम्मत  कराये  कौर  उसके  बाद  ही  उसे  १०  या  १४५  प्रतिशत  airs  लेने

 का  हक  हो  ।  मरम्मत  के  लिये  किरायेदारों  के  प्राथनापत्र  लिप  और  मरम्मत हो  कने  पर

 नगरपालिका  के  इंजीनियर  उस  मरम्मत  की  लागत  का  प्राक्कलन  करें  और  उस  प्राक्कलन  का  दस

 प्रतिश्त  मकान  मालिक को  मिल  जाये  ।  इससे  किसी  को  भी  शिकायत  नहीं  रह  जायेगी  ।

 कुछ  मकान  मालिक  तो  मरम्मत  कराते  ही  शर  कुछ  दूसरे  मकान  मालिक  मरम्मत  के

 बहाने  किरायेदारों  को  निकालना  चाहत ेहैं  ।  इसलिये  किरायेदारों  को  यह  शक्ति  दी  जानी  चाहिये

 कि
 वह  नगरपालिका  के  इंजी  नियर  से  ग्र नम ति  लेकर  स्वयं  उचित  मरम्मत  करा  सकें  ।  मरम्मत  का

 खर्च  frag में  से  काट  सकते हैं  ।  बम्बई में  ऐसी  व्यवस्था  की  गई  लेकिन  कोई  भी  किरायेदार

 इसके  लिये  त  यार  नहीं  क्योंकि  किराये  की  शझदायगी  बन्द  होते  ही  मकान  मालिक  कई  तरीकों  से

 किरायेदारों पर  दबाव  डालना  शुरू  कर  देते  हैं  ।  गरीब  किरायेदार उनके  खिलाफ  खड़े  नहीं हो  पाते  |

 इसलिये  किरायेदारों  को  सरकार  का  संरक्षण  भी  मिलना  चाहिये  |

 मेरा  ख्याल  यह  है  कि  किरायेदारों  द्वारा  किराये  के  मकान  के  किसी  भाग  को  किराये

 र  उठाने  पर  कोई  रोक  नहीं  लगाई  जानी  चाहिये  ।  यदि  श्राप  ठीक  समझे  तो  उस  किराये  का

 कुछ  प्रतिशत  भाग  मकान  मालिक  को  भी  दे  दिया  जाये  ।

 194(A)
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 ax  भरुचा |

 इसी  प्रकार  भागीदार  बनने  पर  भी  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  जाना  क्योंकि उसका  मंतलब

 होगा  नये  व्यवसाय  को  हस्तांतरित  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  ।  यह  अनुचित होगा

 बेदखल  करने  के  लिये  va  रखी  गई  है  कि  उसका  कारण  सदाशयपूर्ण होना  चाहिये  |

 पूर्ण की  शब्द  रहना  चाहिये  ।  मकान  मालिक  किसी  मामले  में  बड़े  सदाशयपूर्ण

 उद्देश्य  से  मकान  खाली  करवाना  लेकिन  फिर  भी  हो  सकता  है  कि  उसका  काम  उचित
 न  हो  ।

 इस  सम्बन्ध  न्यायालय  को  यह  शक्ति  दी  जानी  चाहिये  कि  वह  गाव इया  पड़ने  पर  मकान  मालिक

 अर  किरायेदार  के  बीच  मकान  के  भागों  का  बंटवारा  भी  कर  सके  ।  बम्बई  के  अधिनियम में  एसी

 व्यवस्था है  ।  सरकार  को  सदा  ही  किरायेदारों  की  सुविधाओं  का  ध्यान  रखना  चाहिये  |

 नये  मकानों  के  निर्माण  की  जो  इतनी  लम्बी-चौड़ी  बातें  की  जा  रही  वे  सभी  नये  मकान

 ऐसे  किरायेदारों के  लिये  बनते  ह  जो  २००  या  ३००  रुपये  किराया  दे  सकते  हैं
 ।

 मजदूरों

 निम्न  मध्यमवर्ग  के  लिये  मकान  जुटाने  की  दौर  कोई  ध्यान  ही  नहीं  देता  ।  सरकार को  इन  लोगों

 के  लिये  मकान  बनाने  वाले  मालिकों  की  सहायता  करनी  चाहिये  ।  देश  को  ऐसे  ही  मकानों  की  सब  से

 ज्यादा  जरूरत  है  ।  आशा है कि प्रवर समिति कि  प्रवर  समिति  इन  सभी  बातों  पर  विचार करेगी  |

 श्री  आचार
 :

 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  यह  न  तो  मकान  मालिकों

 कौर  न  किरायेदारों  ही  के  साथ  कोई  पक्षपात  करता  है  ।

 इस  किराया  नियंत्रण  विधेयक  की  सब  से  महत्वपूर्ण  चीज  यही  है  कि  इस  में  मकान  मालिकों

 are  किरायेदारों  के  विवादों  का  शीघ्र  ही  निबटारा  करने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इससे  दोनों  ही

 पक्षों  को  बड़ा  लाभ  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  मेरा  एक  सुझाव  यह  है  कि  अभी  व्यवहार  न्यायालयों

 में  बेदखली के  जो  लगभग  ४५,०००  मामले  विचाराधीन  पड़े  उनको  भी  किराया  नियंत्रकों को  सौंप

 दिया  जाये  ।  इससे  उनका  निबटारा  भी  शीघ्रता  से  हो  जायेगा  ।

 लेकिन  में  इस  से  भी  ज्यादा  ज़ोर  मकानों  की  तंगी  की  समस्या  पर  देना  चाहता  हूं
 ।

 इस

 समस्या  पर  हमें  आर्थिक  दृष्टि  से--सहमरण  कौर  पूति  की  दृष्टि  से  ही  विचार  करना

 किरायेदारों  की  गरीबी  या  उनकी  कठिनाई  की  दृष्टि  से  नहीं  ।  इस  सदी  के  दूसरे  या  तीसरे  दशक

 में  मकानों की  एसी  तंगी  नहीं  थी  ।  उस  समय  मकान  मालिक  भले  किरायेदारों के  पीछें  दौड़ते

 थे  ।  अब  हालत  बिलकुल  ही  उलटी  हो  गई  ।  माननीय  मंत्री  ने  स्वीकार  किया  है  कि  यह  समस्या

 इतनी  बड़ी  हो  गई  है  कि  सरकार  ग्रकेली  ही  इसे  हल  नहीं  कर  सकती  ।  यह  तभी हल  की  जा  सकती

 है  जबकि  निजी  मकान  मालिक  मकानों  के  निर्माण  पर  अ्रधिकाधिक  न्यय  करें  ।  कौर  उसके  लिये

 ज़रूरी है  कि  इस  विधेयक  की  व्यवस्था यें  एसी  हों  जिन  से  निजी  निर्माणकर्ताओं  को  प्रोत्साहन

 मिल े॥

 झा  तो  हालत  यह  है  कि  भ्रच्छे  मकानों  का  निर्माण  हो  ही  नहीं  रहा  है  ।  इसीलिये wa  प्रश्न

 यह  उठता  है
 कि

 निजी  मकान  मालिकों  को  नये-नये  निर्माणों  के  लिये  प्रोत्साहन  कैसे  दिया  जाये  |

 यह  काम  सरकारी  नीति  का  है  ।  लेकिन  तो  हर  राज्य  अलग-ग्रहण  नीति  पर  चल  रहा

 एक  कोई  सुनिश्चित  सरकारी  नीति  ही  नहीं  सरकार  की  नीति  यह  होनी  चाहिये  कि

 निजी  तौर  पर  मकानों  का  निर्माण  कराने  वालों  को  उचित  राय  हो  सके  ।  उन्हें  उनके  विनियोजनों

 पर  उचित  मुनाफ़ा मिलना  चाहिये  ak  उसका  एक  निश्चित  प्रतिदिन  मात्रा  निर्धारित  कर  दी

 ह

 चली  wast  में
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 मेरा  सुझाव  है  कि  उनका  मुनाफा  ६ प्रतिशत रहना  चाहिये  ।  संयुक्त  समिति  को  इस  पर  विचार

 करना  चाहिये  |  उसे  जितने  भी  प्रतिशत  लेकिन  ज्यादा  महत्व  की  बात  तो  यह  है  कि  निर्धारित

 मुनाफ  की  दर  मिलने  की  गारंटी  रहनी  चाहिये  ।  तभी  उनको  नये  निर्माणों  की  प्रेरणा  मिलेगी  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  इस  प्रदान  का  एक  दूसरा  पहलू  रखा  है  कि  सभी  चीजों  के  दाम  बढ़
 गय  हे  शौर  किरायेदार  अधिक  किराये  नहीं  दे  इसलिये  किरायों  में  कमी  की  जानी  चाहिये  ।

 यह  करना  मकान  मालिकों  के  लिये  बड़ा  अन्यायपूर्ण  क्योंकि  रुपये  का  मूल्य  कम  हो  गया  है  शर
 मकान

 मालिकों  को  श्राज  जितना  भी  किराया  मिलता  है  उसका  वास्तविक  मूल्य  पहले  ही  बहुत  कम

 हो  गया है
 ।

 उसमें  प्रौढ़  कमी  करना  अन्यायपूर्ण होगा  ।  इसीलिये में  कहता  हुं  कि  मकान  निर्माण
 में  विनियोजन  करने  वालों  को  विनियोजित  राशि  पर  कुछ  न  कुछ  व्याज  तो  मिलना  ही  चाहिये  |

 बर्मन  पीठासीन

 art  सब  से  बड़ी  कठिनाई  तो  यह  है  कि  किसी  को  भी  अपने  भविष्य के  बारे  में  कोई  निश्चय

 नहीं  है  ।  इसलिये  यदि  सरकार  अपनी  एक  सुसंगत  नीति  बना  कर  कौर  विनियोजकों  को

 उनके  विनियोजन  के  लिये  व्याज  की  कुछ  निश्चित  दर  की  गारंटी  तो  उन्हें  नये  निर्माण  करने

 की  प्रेरणा  दी  जा  सकती  है  ।  तभी  इस  समस्या  का  हल  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  बाला  साहब  पाटिल  :  इस  विधेयक  का  नाम  ही  भ्रामक है  ।  इस  में

 किरायों  का  नियंत्रण  करने  की  कोशिश  तो  की  ही  नहीं  गई  है  ।  इसका  नाम  तो  दिल्‍ली  किराया  वृद्धि

 विधेयक होना  चाहिये  था  ।

 यह  EK  से  पहले  के  मकानों  के  किराये  में  दस  प्रतिशत  वृद्धि  करता  है  कौर  EUR FH के

 बाद  के  मकानों  पर  तो  लागू  हीਂ  नहीं  होता  ।  इस  के  नाम  की  इस  की  प्रस्तावना भीਂ  उतनी  ही

 राम है  ।  इस  का  उद्देश्य  किरायों  की  वृद्धि  करना  कौर  बेदखली  की  व्यवस्था  है  ।

 इस  में  मूल  किरायेदार  के  साथ  हीਂ  किरायेदार  द्वारा  रखे  गये  किरायेदारों  को  भी  बेदखल  करने

 की  व्यवस्था की  गई  है  ।  यहां  तक  कि  यदि  कोई  किरायदार  एक  महीने  का  किराया  भी  पन्द्रह  तारीख

 तक  अचानक न  कर  तो  मकान  मालिक  उसे  बेदखल  करा  सकता  है  |  खण्ड  १४  में  यही  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  इस  के  लिये  कम  से  कम  महीने  की  अवधि  तो  रखी  ही  जानी  चाहिये  थी  ।

 १९४७ में  2EVZ  से  पहले  के  मकानों  के  किराये में  १२  प्रतिशत  वृद्धि  की  ही  गई  कौर

 wa
 फिर  उस  में  १०  प्रतिशत  वृद्धि  की

 जा
 रही  है

 |
 यह  एक  विचित्र  सी  बात  है  कि  इतने  वर्षों

 तक

 किरायेदारों  का  शोषण  करने  का  यह  इनाम  जा  रहा है  |

 सरकार  को  यह  विधेयक  बनाने  से  पहले  इस  बात  की  पूरी  छानबीन  कर  लेनी  चाहिये  थी
 कि

 मकान  मालिक  अरब  तक  जितना  किराया  पा  चुके  उस  से  उन  के  मकानों
 की

 लागत  धूरी  वसूल  हो  चुकी  हैं  या  नहीं  ।  Ler  में  बने  मकानों  के  मालिक  प्रश्न  मकानों  की

 लागत  का  कई  गुना  वसूल  कर  चुके  हैं  ।  मज़ाक  यह  हैं  कि  उन्हों  ने  इसे  बीच  में  इन  मकानों  पर

 कुछ  भी  खर्चे  नहीं  किया  है  |

 मैं  श्री  नादिर  भरूचा
 की

 ag  बात  मानता  हूं  कि  मकान  मालिकों  को  पांच  वर्ष  तक  के  लिये

 कुछ  निश्चित  मुनाफ़ा  तो  लेने  दिया  लेकिन  उस  के  बाद  नही ं।

 नये  निर्माणों  को  प्रेरणा देने  की  बात  कही  गई  है  ।  सरकार ने  मकान  मालिकों के  साथ  इतनी

 बड़ी  उदारता
 तो

 दिखा  दी  है  कि  १९४७ से  अरब  तक
 किरायों

 में  २५  प्रतिशत  वृद्धि  की  जा  चुकी  है  ।
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 श्री  बाला  साहब

 हम  उचित  ate  नियमोचित  किरायों  के  पूरे  प्रशन  की  गहरी  छानबीन  कर  लेनी

 चाहिये  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  Pew  तक  के  मकानों  पर  ६  प्रतिशत  वृद्धि  ही  रहनी  चाहिये

 उस  के  बाद  के  दस  वर्ष  पुराने  मकानों  पर  भी  ६  प्रतिशत  से  अधिक
 की

 वृद्धि
 न

 होने
 दी  जाय े।

 इस  अ्रधिनियम के  प्रवर्तित  होते  जितने  भी  ऐसे  किरायेदार हैं  जिन्हें  किरायेदारों  ने
 रख

 छोड़ा  है  वे  अपने  श्राप  ही  पुरे  किरायेदार  बन  जायेंगे  ।  इस  में  एक  व्यवस्था  यह  भी  की  जानी  चाहिए

 कि  किरायेदारों  तर  उन  के  रखे  हुए  किरायेदारों  में  ऐसा  कोई
 सम्बन्ध  नहीं रह  जायेगा  शरर  मका

 मालिक  ही  दोनों  से  उचित  किराया  वसूल  करेगा
 |

 यदि इस  विधेयक  के  कई  खण्डों  में  किराया  जमा  कराने  के  सम्बन्ध  में  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 मकान  मालिक  किराया  लेने  से  इन्कार  करता  तो  उसे  किराया  नियंत्रक  के  पास  जमा  करा
 दिया

 फिर  किराया  नियंत्रक  दोनों  पक्षों  को  नोटिस  इत्यादि  ।  यह  सभी  बेमतलब  क्योंकि

 कोई  भी  मकान  मालिक  जमा  कराया  gar  किराया  नहीं  छोड़ेगा
 ।  इन

 निर्थक  खण्डों  को  विधेयक

 से  हटा  देना  चाहिये |

 दिल्‍ली  के  होटल  रहने  alt  खाने  के  लिये  बेहिसाब  किराया  लेते  हैं  ।  इस  पर  भी  नियंत्रण

 जाना  चाहिये  |

 साथ  इस  विधेयक  में  बोरिग  हादसों  के  सम्बन्ध  में  भी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  कि

 किराया  नियंत्रक  उन  का  निरीक्षण कर  सकता  है  |  बोरिग  हाउसों  के  मालिकों  प्रौर  उन  में  रहने  वालों

 के  सम्बन्धों  के  बारे  में  भी  स्पष्ट  व्यवस्था  होनी  चाहिये  |

 में  नियंत्रक  की  नियुक्ति  सम्बन्धी  व्यवस्था  का  भी  विरोध  करता  हूं
 ।

 सरकार  न  नियंत्रक

 की  नियुक्ति  का  कारण  यह  बताया  है  कि  व्यवहार  न्यायालयों  में  वर्षों  तक  किराये  सम्बन्धी  मामले

 पड़े  रहते  हैं  और  भी  लगभग  ५,०००  मामले  विचाराधीन  हैं  ।  नियंत्रक  इन  को  पिता

 से  निबटान  के  लिये  नियत  किया  जायेगा  लेकिन  इस  की  क्या  गारंटी  है  कि  नियंत्रक  के  यहां  भी

 एसे  ही  वर्षों  तक  मामले  नहीं  पड़े  रहेंगे  ।  नियंत्रक पर  प्रति  वर्ष  लगभग  £६०,०००  रुपये  व्यथ  होंगे  |

 हम  इतना  aa  नहीं  बढ़ा  सकते  |  इसक  लिये  एक  नया  न्यायाधीश क्यों  न  रख  दिया  जाय े?

 इस  एक  व्यवस्था  यह  भी  है  कि  अभी  व्यवहार  न्यायालयों  में  जो  ५,०००  के  करीब  मामले

 विचाराधीन  उन  पर  यह  लागू  नहीं  होगा  ।  यह  अनुचित  ei  पहले  के  अधिनियमों  में  त्रटि थि  होने  के

 कारण  ही  हमें  यह  संशोधन  विधेयक  पारित  करना  पड़  रहा  है  ।  इसलिये  उचित  यही  है  कि  यदि

 नियंत्रक  नियुक्त  किया  जाता  है  तो  ये  सभी  मामले  उसी  को  सौंप  दिये  नायें  ate  वह  इस  संशोधन

 प्रीमियम  के  ह. प्रन्तगत  ही  उन  का  निबटारा  करे  ।

 pat  नलदुर्गकर  .  )  इस  विधेयक  में  किरायेदारों  को  संरक्षण  देने  के  नाम  मे

 मकान  मालिकों  की  हिमायत  की  गई  है  ।

 अध्याय
 ३

 में  भी  किरायेदारों  को  कोई  संरक्षण  नहीं  दियाਂ  गया  है  बल्कि  उस
 में

 इतनी  त्रुटियां

 हैं  कि  मकान  मालिक  किरायेदारों  को  बेदखल  करने  में  उन  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।  मेरे  विचार  से

 आधारभूत  किराये
 ate

 नियमोचित  किराये  की  परिभाषा  पर  भी  विचार करना  चाहिये

 इस
 विधेयक  में  कुछ  उपबन्ध  एक  दूसरे  के  विरोधी  हैं  ।  उदाहरणार्थ खंड  ५४  के  उपखंड  २  में

 कहा
 गया  है  कि  इस  अधिनियम  के  जारी  होने  के  दिल्‍ली  कौर  अजमेर  किराया  नियंत्रण

 मूल  अंग्रेजी  में
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 अ्रधिनियम  के  अधीन  जो  मामलें  न्यायालय में  विलम्बित हैं  वे  सब  उसी  अधिनियम के  अनुसार
 ~

 निबटाये  जायेंगे  जैसे  यह  अ्रधिनियम  पारित
 ही  न

 हुआ
 हो  ।

 जबकि
 ve  (  २)

 में  कहा  गया
 है

 कि  किसी
 एसे  भूगहादि  जो  १  REY?  पहचान  लेकिन  Qeyy a OF FAT at, दे  पूर्व  बना  यदि यह  भ्र धि नियम

 लाग  होता  एसे  स्थानों  वे  सम्बन्ध  में  दीवानी  न्यायालयों  में  विलम्बित  बेदखली  के  इस

 ग्र घि नियम  के  पारित  होने  पर  समाप्त  समझे  जाये  |

 यह  बिल्कुल  अनुचित  है  ate  न्याय  सिद्धान्तों  के  भी  विरुद्ध  हैं  ।

 इसी  प्रकार खंड  ३  उपखंड  १  में  कहा  गया  है  कि  सरकारी गजट  में  ग्रंघिसूचित

 तारीख  से  इस  अधिनियम को  लागू  करेगी  कौर  ६
 महीने  या

 १
 साल  के

 पब् चात इसे इसे  wea  क्षेत्रों  में

 भी  कर  सकती  है  ।

 इस  से  खंड  WE  उपखंड  ३  द  उपबन्ध  का  कोई  मूल्य  नहीं  रह  जाता  क्योंकि  वहां  १६

 284s  पब  पश्चात  से  बदल  किये  गये  किरायेदारों  को  ६  महीने  के  अन्दर  आवेदन  पत्र  दे  कर

 उन्हें  कब्जा  देने  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  उपबन्ध  किराया  नियंत्रक  की

 शक्तियों से  परे  क्योंकि  नियंत्रक  को  यह  शाक्ति  नहीं  है  कि  वह  सक्षम  न्यायालय  द्वारा  आदेशित

 वैध  बेदखली  दे  विरुद्ध  कार्यवाही  करे  |

 इस  में  कई  उपबन्ध  द्विंविधापूर्ण  ग्र  त्रुटिपूर्ण  हैं  ।  उन के  कई  अरथ
 लगाये  जा  सकते  हैं

 उस  से  जनता को  श्रांति हो  सकती है  ।
 ars  से  निवेदन  करता

 हूँ
 कि  अध्याय

 ३
 मर
 कौर  अन्य

 परस्पर  विरोधी  उपबन्धों  पर  विचार  किया  जायें  ।

 खंड  ३  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  किराया  नियंत्रक  यह  शिकायत  किये  जान

 पर  कि  श्रमिक  होटल  में  खाने  या  प्रत्य  सेवाशर्तों  का  अ्रत्याधिक  मूल्य  जाता  उस  का

 उचित  मूल्य तय  कर  सकेगा  |

 मेरे  विचार  से  इस  के  स्थान  में  सरकार  को  चाहिये  कि  अधिनियम  दे  लाग  होने  के  बाद  से

 एक  महीने  के  भ्रमर  उन्हें  सभी  होटल  का  नियोजित  किराया  तय  कर  लें  ।

 अन्त  में  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  सरकार  को  स्वयं  मकानों  का  निर्माण  कर  किरायेदारों  की

 नाई  हल  करनी  चाहिये

 चौ०  रणवीर  सिंह  सभापति  दिल्‍ली  भाड़ा  नियंत्रण विधेयक  का  मैं

 समर्थन  करता  हूं  ।  लेकिन इस  के  साथ-साथ में  चाहता  हूं  कि  सिलेक्ट  कमेटी  इस  में  दो  तीन  चार
 नई  चीज  दाखिल करे  ।

 दिल्‍ली  दहर  में  यह  चीज़  किसी  से  छिपीਂ  नहीं  है  कि  जब  कभी  भी  मकान  मालिक को  मौका

 मिला  है
 एक

 किरायेदार  से  दूसरे  किरायेदार  को  मकान  देने  तो  उस  उस  से  पगड़ी  ली

 नाजायज़  तौर  पर  उस  से  हजार  दो  हजार  नकद  की  शकल  में  रुपया  लिया  गया  ।  ताकि  यह  पगड़ी

 वगैरह न  ली  जा  सके  ।  कमेटीਂ  को  यह  करना  चाहिये  कि  सिवा  उस  सूरत  के  जब  कि  मालिक  अपनी

 ज़रूरत
 वे

 लिये  मकान  चाहता  मकान  खाली  न  कराये  जा  श्रौर जो भ जो  भी  मकान  किराये  के

 लिये  खाली  हों  उन  में  किरायेदार  बिठाने  का  हक  मकान  मालिक  को  न  रहे  बल्कि  उस  कंट्रोलर  को  यह

 हक  रहे
 ।  ऐसा  किया  जायेगा  तो  पगड़ी  देने  कांत  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होगा  ।  एक  चीज़

 तो

 सिलेक्ट  कमेटी
 को

 इस  बिल  में  यह  बढ़ानी  चाहिये  ।
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 [ato  रणवीर

 इस  के  अ्रलावा  दूसरी  चीज  मैं  यह  चाहता  हूं
 ।  हिन्दुस्तान के  आजाद  होने  के  ११  सालों के

 अन्दर

 बहुत  सी  तब्दीलियां  करायीं
 ।

 हम  ने  यह  माना  है  कि  हम  इस  देश  में  समाजवादी  ढांचा  बनाना  चाहते

 यहां  पर  दो  किस्म  की  जमीन  के  मालिक  एक  मालिक  हैं  काइत  करने  लाथक  ज़मीन

 दूसरे  मकानों  के  मालिक  हैं  कौर  इसी  तरह  से  दो  किस्म  के  fear  हैं  ।  एक  टेस्ट  मकान  का  किराये

 दार  है  प्रौढ़  दूसरा  टिकेट  काइत  करने  लायक  ज़मीन  का  है  ।  मुझे  काइत  करने  वाली  ज़मीन
 के

 मालिक  से  कोई  खास  हमदर्दी  नहीं  जोकि  खुद  weal  जमीन  से  कामत  नहीं  करता  हैं  ।  उस  को

 हटाने  के  लिये  जितने  कायदे  कौर  कानून  बनाये  हैं  मैं  उन  सब  कीਂ  ताईद  करता  हूं  ।  वह  जरूरी  थे

 भ्र  सही  तौर  पर  हिन्दुस्तान  की  मुख्तलिफ  विधान  सभाओं  ने  खेती  करने  वाली  ज़मीन  के  ऊपर

 से  निठल्ले  मालिकों  को  हटाने  के  लिये  कायदे  att  कानून  बनाये  ।  लेकिन  यह  मेरी  समझ  में  नहीं

 भ्राता  कि  हमारी  समाजवादी  सरकार  मालिकों  के  बारे  में  दो  ढंग  से  क्यों  सोचती  हैं  ।  उसे  मकानों  के

 मालिकों  ate  खेती  at  ज़मीन  के  मालिकों  को  एक  ही  दष्टि  से  देखना  aries  ।  इसी  तरह  से  जो

 टिकेट  चाहे  वह  खेती  करने  वाली  ज़मीन  का  टिकेट  हो  या  रहने  वालें  मकान  का  टिकट  उस

 को  भी  एक  ही  दृष्टि  से  देखना  चाहिये  कौर  जो  सहूलियतें  मज़ारे  को  को  दी  गई  हैं  जमीन  की  मिल्कियत

 हासिल  करने  वही  सहूलियतें  मकानों  के  किरायेदारों  को  मिलनी  चाहियें  ताकि  वे  भी  मालिक

 बन  सकें  |  जब  वाजपेयी जी  बोल  रहे  थे  तो  उन्हो ंने  यह  कहा  भ्र  कुछ  दूसरे  दोस्तों  ने  भी  इधर  से

 राधा  रमण  जी  ने  भी  कहा  कौर  माना  कि  जो  मकानों  के  मालिक  हैं  उन्हों  ने  बड़े  बड़े  ग्राम  किये  हैं

 ar  यह  किसीਂ  से  छिपा  भी  नहीं  है  कि  इन्हों  ने  केवल  किराया  ही  नहीं  लिया  बल्कि  पगड़ी  भी  ली

 भर  कपड़े  भी  उतारे  |  तो  ऐसे  अ्रादमियों  से  हम  हमदर्दी  क्यों  रखें  ।  हम  क्यों  न  उन  को  भी  उसी

 तोल
 &

 तोलें  जिस  से  कि  हम  दूसरे  मालिकों  को  तोलते  |  बाबू  ठाकुरदास  जी  ने  कहा  था  कि  झ्र गर

 मकान  मालिक  सही  तौर  का  रवैया  सीमेन्ट  के  साथ  रखें  जैसाकि  सरकार  रखती  है

 श्री  स०  स०  बनर्जी
 :  सभा  में  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 महोदय  :  घंटी  बजाई  जा  रही  है--शराब  गणपूर्ति  हो  गई  है  ।

 श्री  रणवीर सिंह  :  सभापति  महोदय  मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  इस  बिल  के  eat  मकानों

 के  किरायेदारों को  भी  मालिक  बनाने  की  स्कीम  होनी  चाहिय े।

 इसी  तरह  से  तीसरी  चीज  है  ।  खेती  वाली  जमीन  के  मालिक  के  बारे  में  नहीं  सोचा  जाता
 कि

 तीन  या  चार  साल  के  बाद  उस  के  कितने  लड़के  होंगे  ale  उन  को  कितनी  जमीन  खेती  करने

 के  लिये  इसी  तरह  से  इस  में  जो  पप  लिये  मकान  खाली  कराने  की  व्यवस्था  रखी  गई  है  उस

 पर  मुझे  आपत्ति  है
 ।

 मैँ  यह  मानता  हूं  कि  झ्राखिर  जब  किसी  आदमी  को  ज़रूरत  नहीं  रही  रहने  की  तभी

 उस  ने  किराये  पर  मकान  दिया
 |  हो  सकता  है

 कि
 बाद  में  उस  के  तीन  चार  बच्चे  हो  जायें  या  उसके

 छोटे  बच्चे  जवान  हो  जायें
 ।

 तो  जिस  तरह  से  कि  खेती  की  जमीन  के  मालिक  की  इस  तरह  की  ज़रूरियात
 का  खयाल  नहीं  किया  जाता  उसी  तरह  मकान  मालिक  का  भी  खयाल  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  ।

 इसलिये  उसे
 भी

 यह  अधिकार  नहीं  होना  चाहिये  ।  हां  किसी  खास  वजू  हात  में  इस  तरह  मकान  खाली

 कराने  की  इजाजत
 दी

 जा  सकती  है
 ।

 जैसे  झ्र गर  कोई  आदमी  गवर्नमेंट  स्विस  में  है  या  फौज  में  या

 पुलिस  में  है  जब  वह  वापस  भ्राता  है  कौर  अरपना  मकान  चाहता  है  तो  बेशक  उस  को  इस  तरह

 को  छूट  दे  दी  जाये  कि  वह  अपने  इस्तेमाल  के  लिये  मकान  खाली  करा  लेकिन  जो  बराबर  दिल्‍ली
 में  रहता

 प्रा  रहा  है  अगर  वह  चाहे  कि  प्रश्न  लिये  मकान  खाली  कराले  तो  उस  को  मैं  यह  सहूलियत

 मूल  फर्जी  में
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 देता  जायज  नहीं  समझता  |  प्रदान  लगायें  तो  मालूम  होगा  कि  ११  या  १२  सालों  में  काफी

 भ्रामक  तो  गूजर  गये  बहुत  की  मिल्कियत भी  बदल  गई  बहुतो ंसे  लोग

 रहने  लगे  होंगे तो  इसलिये  मैं  उन  के  लिये  खाली  कराने  का  अधिकार  ठीक  नहीं  समझता ।

 कई  दोस्तों  ने  यह  साबित  करने  की  कोशिश  की  है  कि  इस  तरह  का  कानून  बनने  से  मकानों  की

 समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  मैँ  मानता  हूं  कि  सरकार  ने  fas  कानून  ही  नहीं  बनाया  है  बल्कि

 कार ने  पहली पंचसाला प्लान  के  तहत  ac  करोड़  रुपया  इस  देश  के  प्रकार  मकानों  की  तादाद  बढ़ाने

 के  लिये  खर्चा  है  ौर  १३  लाख  मकान  नये  बनाये  हें  ।  इसी  तरह  से  इस  दूसरी  पंचसाला  योजना

 के  भ्रमर  १२०  करोड़  रुपया  मकानों  पर  खरचने  का  इरादा  है  जिस  से  १९  लाख  मकान  बनाने  का

 इरादा है  ।  तो  यह  तो  नहीं  है  कि  सिफ  किराये  के  कानून  के  जरिये  ही  सरकार  ने  मकानों  की  समस्या

 को  हल  करने  की  कोशिश  की  है  ।  लेकिन  यह  बाल  सही  है  कि  कई  दफा  हम  सोचते  हैं  कि  हालात  में

 शायद  कुछ  सकी  पड़ा  है  कौर  हमें  कुछ  मालिक  की  भी  सोचनी  चाहिये  प्रौढ़  उस  की  वजह  से  हम  इस

 कानून  में  तबदीली  लाना  चाहते  &  ।
 लेकिन  में  समझता  हूं  कि  अ्रक्सर  इस  तरह  के  कानूनों  का  फायदा

 किरायेदारों  के  बजाये  मकान  मालिक  ही  उठा  लेते हूँ  ।  बहुत  थोड़े  किरायेदार  फायदा उठा  पाते  हैं  ।

 मेरा तो  यह  दावा  है  कि  श्राप  arse  किरायेदारों  की  शिनती  कर  लें  कौर  फिर एक  साल  या  दो  साल  के

 बाद  गिनती  करें  तो  श्राप  काफी  किरायेदारों  को  बेघर  पायेंगे  ।  यही  हाल  खेती  की  जमीन  के  बारे  में

 भीर  मेने  तजुरबा  से  देखा  है
 ।

 बहुत  सारे  राज्यों  के  अन्दर  मजारे
 की

 रक्षा  के  नाम  पर  कानून  बने  पर

 उन्हीं  कानूनों  के  ज़रिये  मजारों  को  ज़मीनों  से  निकाला  गया  ।  यह  ठीक  है  कि  सरकार  ने  कौर  इस

 हाउस  ने  यह  फ़ैसला  किया  है  कि  हम  इस  देश  में  एक  समाजवादी  ढांचा  बनाना  चाहते  लेकिन

 उस  फैसले  को  ्  रूप  देते  हुए  एक  आदमी  प्रौढ़  दूसरे  आदमी  में  भेद  नहीं  किया  जां  सकता  है  ।

 कई  दोस्तों  ने  ौर  वाजपेयी  जी  ने  खास  तौर  पर  गिला  किया  कि  इस  बिल  सेਂ  न  तो  किरायेदार  राज़ी

 है  न  मालिक-मकान  राजी हैं  ।  यह  बात  सही  है  ।  जिस  भ्रामक को  न्याय  करना  है--जिस के

 हाथ  में  न्याय  की  कलम  वह  जो  कुछ  करता  हो  सकता  है  कि  दोनों  ही  पार्टियां  उस  से  राज़ी  न

 हों  ।  इस  मामले  में  किरायेदार सपन  लिय  ज्यादा  सेਂ  ज्यादा  सहूलियत  पौर  रियायत  चाहते  हें  कौर

 मालिक-मकान चाहते  हैं  कि  उन  को  ज्यादा  से  ज्यादा  हकूक  मिलें  |  जिस  ने  इस  का  फ़ैसला  करना  है

 शर  कानून  बनाना  कुदरती  तौर  पर  उस  को  इस  बात  का  ख्याल  रखना  पड़ता  है  कि  न  तो  मालिक

 मकान  को  ज्यादा  नुकसान  पहुंचे  गौर  किरायेदार  को  भी  कुछ  सहूलियतें  पहुंच  जायें  ।  मकानों

 की  बहुत  कमी  इसलिये  इस  बात  का  ख्याल  भी  रखना  है  कि  मालिक-मकान  किसी  वजह  से  मकान

 बनाना  ही  बन्द  कर  दें  |  सरकार  समझती  है--ग्रोस  में  समझता  हुं  कि  सही  तौर  पर  समझती

 कि  wal  तक  उस  के  पास  इतनी  शक्ति  नहीं  है  कि  वह  हर  आदमी  को  सरकारी  मकान  बना  कर

 दे  सके  |  जब  तक  उस  की  यह  शक्ति  नहीं  बढ़  उस  तक  नये  मकान  बनाने  वालों  के  लिये

 थोड़ी  बहुत  रियायत  रखनी  होगी  ।  लेकिन  श्री  राजा  रमण  के  विचार  के  मैं  विरुद्ध  हुं  ।  वह  चाहते हें  कि

 जिन  दिल्‍ली  वालों  ने  पगड़ी  का  रुपया  लिया  है  कौर  जो  सैंकड़ों  सालों  से  किरायेदारों  को  निहायत  बुरी

 तरह  से  लूट  रहे  उन  के  साथ  कोई  रियायत  होनी  चाहिये  ।  इस  बारे में  मेरी  तो  साफ़  राय

 है  कि  जहां तक  उन  मालिकों का  ताल्लुक  एक  स्कीम  बनाई  जानी  चाहिये  कि  किस  तरह  किरायेदार

 मकानों  के  मालिक  बन  सकते  ह  ।  जिस  १२०  करोड़  रुपय  की  रकम  का  में  नें  जिक्र  किया  उस  में

 ae  की  रकमें  भी  शामिल  हूं  ।  सरकार  उस  रकम  को  किरायेदारों  को  ताकि  उस  को  करदा  कर  के

 वे
 उन

 मकानों  के  मालिक  बन  सकें
 ।

 जहां  तक  मकान  बनाने  वालों  का  ताल्लुक  उन  को  चार

 पांच  साल  तक  हम  किराये  के  बारे  में  रियायत  दे  सकते  हैं  ।  उस  के  बाद  हम  फिर  देख  लेंगे  ।  प्राचीन

 में  में  यह
 a

 करना  चाहता  हूं  कि  इस  सारे  मामले  में  पगड़ी  का  लूप होल  नहीं  होना  चाहिये

 मालिक-मकान  को  यह  अ्रख्तियार  नहीं  होना  चाहिये  कि  वह  जिस  को  चाहे  मकान  किराये  पर  दे

 दे  ।  इस  बिल  के  मुताबिक  झगर  कोई  दोबारा  डिफॉल्ट  करता  है
 किराया  नहीं  देता  तो
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 [ato  रणवीर

 मकान  का  हक  उस  से  छिन  कर  मालिक-मकान  के  पास  पहुंच  जायगा  ।  छः

 हज़ार  रुपये  पगड़ी  ले  कर  किसी  को  मकान  किराये  पर  उठा  सकता  है  ।  इस  की  रोक-थाम  इसी

 सुरत  में  हों  सकती  है  कि  मकान-मालिक  बेशक  मकान  खाली  करा  अगर  किरायेदार  कानून  की

 खिलाफवर्जी  करता  लेकिन  उस  के  बाद  कौन  किरायेदार  इस  का  भ्रातियां

 मकान  को  न  हो  कर  कंट्रोलर  को  हो  ।

 श्री  ama  fag:  सभापति  सालों  की  प्रतीक्षा  के  किरायेदारों  के  प्रबल

 सभा त्रों  कौर  भूख-हड़ताल  के  बाद  जब  यह  कानून  लाया  गया  तो  केवल  दिल्ली

 के  किरायेदारों  को  ही  तमाम  हिन्दुस्तान  के  किरायेदारों  को  बहुत  बड़ी  निराशा  हुई

 है  ।  में  तमाम  हिन्दुस्तान  की  बात  इसलिये  कह  रहा  हूं  कि  इस  बिल  को  पढ़ने  के  बाद  लोगों

 खास  तोर  से  उत्तर  प्रदेश  के  लोगों  जहां  कि  ऐसा  कानून  aH  पहले  से  मौजूद  बड़ा  ग्रा इच यं

 होता  है  कि  सरकार  को  ३. ५ कर्स  दूर  करने  चली  है  ।  सरकार  कहती  है  कि  हम  किराये  का

 कंट्रोल  लेकिन  इस  पूरे  बिल  में  कोई  एसी  व्यवस्था  नहीं  है  कि  खाली  मकान  को  एलाट  किया

 जाय  ।  श्राप  मानते  हूँ  कि  दिल्‍ली  में  मकानों  की  कर्म  है  ब्रोकर  यहां  पर  किये  बढ़ाये  जा  रहे  जिन  को

 fear  करना  चाहिये  प्र  इसी  लिये  अप  इस  बिल  का  नाम  रखते  हैं  दिल्‍ली  रेंट  कंट्रोल  लेकिन

 उस  में  यह  व्यवस्था  नहीं  है  कि  जो  मकान  खाली  उन्हें  उन  लोगों  को  एलाट  किया  जिन

 को  उन  की  ज़रूरत  है  ।  उतर  प्रदेश  के  इस  तरह  के  कानून  में  यह  व्यवस्था  है  कि  जब  कोई  मकान  खाली

 होता  तो  रेंट  कंट्रोलर  भ्र पने  यहां  पहले  से  मौ  जून  थि  ०७  पर  विचार  करता  है  और  उस  के  ब्र तु सार

 उस  मकान  को  एलाट  कर  देता  है  ।  लेकिन  इस  बिल  में  यह  व्यवस्था  नहों  है  कि  जो  मकान  खाली

 उन  को  रेंट  कंट्रोलर  के  पास  जाना  चाहिये  और  उस  के  द्वारा  एलाट  कर  दिया  जाना  चाहिये  |

 इस  के  क्या  नतीजे  होंगे  ?  बिल  में  sara  ५  में  यह  व्यवस्था  है  कि  कोई  प्रीमियम  या  पगड़ी  लेना

 गेर-कानूनी  बात  होगी  इलाज  १३  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  ग्राम  कोई  व्यक्ति  मकान  लेने  से  पहले

 पगड़ी  देता  तो  कंट्रोलर  को  उस  रकम  कं  वापस  दिलाने  का  अधिकार  होंगा  ।  सरकार  की  तरफ  से

 कहा  जाता  है  क  इलाज  ५ अरर  १३  के  होने से  पगड़ी  लेने  का  कोई  खत  रा  नहीं  रहेगा  ।  लेकिन  में  संयुक्त

 प्रवर  समिति  के  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  बात  पर  गम्भीरता  पूवे

 विचार  करें  कि  कया  are  की  परिस्थितियों  में  इस  व्यवस्था  का  पालन  हो  सकेगा  ।  वे  इस  बात  पर

 विचार  करें  कि  ort  मकानों  की  कमी  है  र  उस  की  वजह  से  किरायेदार  परेशान  हैं  ।  मकान  नहीं

 मिलते  हूं  ।  इस  स्थिति  में  मालिक-मकान  कहता  है  कि  मुझे  दो  हज़ार  रुपया  तभी  मकान  मिल

 सकता  लेकिन
 शत  यह  है  कि  बाद  में  गर  तुम  ने  कार्य  १३  के अतुस। र इस इस  रकम  को  वापस  लेने

 की  कोशिश  तो  में  तुम्हारे  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  कर  सकता  हुं  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि

 कार्यवाही  क्या  हो  सकती  रेंट  कंट्रोल  बिल  के  मातहत  कोई  कार्यवाही  नहीं  हो  सकती  कंट्रोलर

 को  भ्रातियां  है  कि  अगर  कोई  पगड़ी  तो  वह  उस  को  वापस  दिला  सकता  है  ।  में  यह  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  रेंट  कंट्रोल  बिल  में  का  सवाल  नहीं  दूसरी  कार्यवाहियां  हो  सकती  हैं  ।

 जो  समर्थ  जिस  के  पास  सघन  किमी  दूसरी  जगह  मुकदमा  चला  सकते

 शान
 कर  सकते हैं

 ।
 में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  are  जो  परिस्थितियां  तरह  से  दिल्‍ली

 में  मकानों  की  कभी  उस  को  देखते  इस  कानून  को  लाकर  बाप  पगड़ी  को  बढ़ावा  देना  चाहते
 उस  को  खत्म  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।  अगर  पगड़ी  को  खत्म  करने  की  इच्छा  ave  व्यवस्था

 करनी  च।हिये  कि  जो  मकान  ख़ाली  उन  की  सूचना  रेंट  कंट्रोलर  के  पास  हो  ake  उन  मकानों  को
 मकानों  के

 इच्छा  व्यक्तियों  के  प्रार्यतायत्रों  पर  विचार  कर  के  एलाट  कर  दिया  जाय  |  जब  तक
 इस  तरह  की  व्यवस्था  नहीं  करते  तब  तक  पगड़ी  बराबर  ली  भले  ही  are  यह  कानून
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 पास  कर  दें  ।  इसलिये  संयुक्त  प्रवर  समिति  के  माननीय  सदस्य  इस  पर
 गम्भीरता  पूर्वक

 विचार  करें

 कि  क्या  इस  बिल  में  ऐसो  व्यवस्था  की  श्राव्यंकता  है  जिस  में  खाली  मकानों  को  एलाट  किये

 जाने  का  काम  रेंट  कंट्रोलर  के  सुपुर्दे  किया  जाय  |  जब  तक  यह  काम  नहीं  तब  तक  पगड़ी  बन्द

 नहीं  हो  सकेगी  ।  जैसाकि  माननीय  चौ०  रणबीर  सिंह  ने  कहा  श्राप  देहात के

 लिये  दूसरे  कानून  लागू  करते  वहां  पर  oat  मिश्रित  श्रेय-व्यवस्था  की  बात  नहीं  करते

 हैं  ।  वहां  श्राप  इन्सेन्टिव  कौर  प्रोत्साहन  देने  की  बात  नहीं  करते  हें  ।  वहां  पर  जमींदारी

 प्रथा  खत्म  कर  दी  गई  a——Wit  सही  तोर  पर  ख़त्म  कर  दी  गई  हू  ।  लेकिन  उसके  बाद  श्राप  दायरों

 में  यह  कहते  हूं  कि मालिक-मकानों  को  नए  मकान  बनाने  क  लिए  प्रोत्साहन  देने  की  जरूरत  इस  लिए

 हम  इस  कानून  में  किराया  बढ़ाने  कीਂ  व्यवस्था  करेंगे  ।  इतना  ही  रहा  तो  मुझे  ज्यादा

 दुख न  होता  ।  सरकार  जिस  तरह से  मिश्रित  अ्रथे-व्यवस्था  की  बात  कर  के  पूंजीपति  कौर  पेसे

 वाल  लोगों  की  मदद  करना  चाहती  उस  को  अब  जनता  जानने  लगी  हैं  ।  कल  विनोबा  जी  की  जयंती

 थी  ।  मैं  करता  था  कि  बुद्धिमान  की  तरह  एक  नए  दान--गृहहीन  की  घोषणा

 की  लेकिन  मालूम  नहीं  पड़ता  कि  ऐसी  बात  होगी  ।  गांवों  में  तो  भूदान  का  काम  हो  रहा

 लेकिन  went  में  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  ऐसा  कानून  लाने  की  कोशिश  नहीं  की  न  सुधारकों

 की  तरफ  से  समाज  मं  परिवर्तन  करने  की  बात  की  जो  कि  समाज  को  सुधारना  चाहते  और

 जो  समन्वयवादी व्यवस्था  की  बात  करते  हें  ।  मुझे  दुःख  है  कि  भाप  किरायेदारों  की  समस्या  को  तो

 समझना  चाहत  ह  कौर  न  ही  उसको  हल  करना  चाहते  हैं  ।  आखिर  उनकी  समस्या  है  क्या  ?  श्राप

 कहते  हैं  कि  एक  झ्ारिजनल  रेंट  एक  बेसिक  टन  होगा  और  इसके  बाद  एक  स्टेंड  रेंट  होगा  |

 mat  are  हिसाब  लगाये ते  आपको  पता  चलेगा  कि  सन्‌  १९४४  में  पुरानी  दिल्‍ली  के  लिए  जो

 नेंस  लागू  किया  गया  था जिसे  बाद  में  कानूनी  शक्ल  दे  दी  गई  उस  जो  किराया  था  उसके

 मुकाबले  में  उन्हीं  मकानों  का  किराया  अब  कोई  १५०  प्रतिशत  बढ़ा  दिया  गया है  ।  अगर  कोई  सौ

 रुपया  देता  था  तो  उसको  बढ़ा  कर  १४५०  रुपया  कर  दिया  गया  था  ।  wa  जॉ  बेसिक  रट  इत्यादि  की

 aad  परिवारों  की  हैं  उनके  मुताबिक  जरगर  are  देखें  तो  यहीं  किराया  १८२  रुपये  «८  करीब  हो

 जाएगा |  अ्राखिर यह  सब
 क्यों  किया  जा  रहा  क्यों इन  लोगों  को  मुसीबत में  डाला  जा

 रहा ह  ?

 बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  कोई  मिलनी  चाहिये  उस  कंपीटल  की  जो  लगा

 garg
 ।

 मैं  पूछना  चाहत  ह  कि  किस  कैपिटल  के  वास्ते  रिटन  चाहिये
 ?

 डेढ़
 सौ

 साल  पहल ेये  मकान

 बने  थे  श्र  तब  से  तक  इनका  किराया  बढ़ता  चला  ग्रा  रहा  है  शौर  उसकी  कीमत  का  कितना

 गुना  ये  लोग  खा  चुक  हूँ  ।  ऐनी  हालत  में  बाप  यह  कहें  कि  वापसी  मिलनी  एवज  मिलना

 fret  मिलनी  तो  ताज्जुब  हुए  बिना
 नहीं  रहता  है

 ।

 यहां  पर  मकानों  को  बनाने  में  बढ़ावा  देने  की  तथा  प्रोत्साहन  देने  की  बात  भी  की  जाती है  ।

 मेरी  समझ  में  नदीं  भ्राता  हैं  कि  यह  किस  तरह  की  मांग  है
 ?

 में  चाहता  हं  कि  सरकार  की  तरफ  से

 अंकड़े  इस  सम्बन्ध  में  इकट्  किये  जाएं  कि  क्या  मकानों  के  बारे  में  भी  एक  मानो  पोली  की  टेंडेंसी  तो

 नहीं  दृष्टिगोचर हो  रही  है
 ।

 मैं  चाहता  हुं  कि  प्रवर  समिति  भी  इस  तरह  के  झांकने  मांगे  ।  यहां  पर
 समाचारपत्र  व्यवसाय  में  एक  मानो पोली  की  व्यवस्था  चल  रही  एक  झ्राधिपत्य  की  बात  चल  रही

 इसी  तरह  से  क्या  मकानों  क  बारे  में  भी  कुछ  लोग  आधिपत्य  स्थापित  करने  की  बात  a  नहीं  कर

 रहे  हैं  तथा  इसकी  चेष्टा  तो  नहीं  कर  होते  |  सरकार  की  तरफ  से  एक  फर्म  को  दिल्‍ली में  ५६लाख  पया

 कज
 के

 तौर  पर  दिया  गया  था  ae  वह  इसलिए  दिया  गया  कि  वह  एक  बिल्डिंग  बना  एक  अख़बार

 को
 चलाने  के  लिए  तथा  उस  बिल्डिंग  में  अपना  स्टाफ  रख  सके

 ।
 मुझे  खबर  मिली  हूँ  कि  देवल

 मंजिलों  में  ही  अख़बार  का  काम  हो  रहा  है  शौर  बाकी  के  सारे  पोर्शन  आठ  लाख  सालाना  गय  पर
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 किराये  पर  उठा  दिये  गये  सात  साल  के  अ्रंदर यह जो जो  ५६  लाख  रुपये का  कर्ज  है  यह  वसूल हो

 जाएगा  शर  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  जो  कर्जा  दिया  gar  हू  वह  वापिस  हो  जाएगा  परौ  उसके  बाद  वह

 बिल्डिंग  मुफ्त  में  उसके  पास  रह  जाएगी  ।  क्या  श्राप  इसी  तरह  से  मकान  बनाने  वालों
 को  प्रोत्साहित

 करना  चाहते
 S359

 जिस  मिश्रित  aa  व्यवस्था  की  बात  amt  कहते  जिस  तरह  से  ड्राप  मकान  मालिकों

 को  प्रोत्साहन  देना  चाहते  उससे  किरायेदारों  का  कोई  भला  नहीं  होने  वाला  उनको  कोई  संरक्षण

 नहीं  देंगे  तो  कौन  देगा  ?  नगर  श्राप  किरायेदारों को  संरक्षण  प्रदान  करना  चाहते  श्राप  उन

 लोगों  के  विषय  में  सोचना  चाहते  हैं  जो  हज़ारों  पर  लाखों  की  तादाद  में  ,  जो  सड़कों पर  पड़े  रहते

 जो  पेवमेंट्स पर  पड़े  रहते  उनकी  खातिर  कुछ  करना  चाहते  हैं  तो  विश्वास  रखिये  कि  उनका

 भला  मकान  मालिकों  को  प्रोत्साहन  देकर  मकान  मालिकों  से  श्राप  नहीं  करवा  सकते  हें
 ।

 मकान

 मालिक  कभी  कोई  ऐसा  काम  नहीं  करेंगे  जिससे  उन  लोगों  को  भला  हो  ।  झपको  ही  उन  मुसीबत ज़दा

 लोगों  के  लिए  सोचना  पड़ेगा  ।  भ्रापकों  अपना  हृदय-परिवर्तन  करना  होगा  ।  आपको  सोचना

 होगा  कि  क्या  झप  उनके  लिए  मकान  बना  सकते  हें  था  नहीं  area  प्रगति  नीति  में  मौलिक

 परिवहन  करना  होगा  ।  जो  ज़मीन  विकसित  की  जा  रही  उसको  मकान  मालिकों को  देने
 से

 काम  नहीं  चलेगा  या  एक  एक  तअआदमी  को  ५६-५६  लाख  रुपया  के  रूप में  देन ेसे  काम  नहीं

 चलेगा ।  इस  तरह  से  दिल्‍ली में  मकानों  की  समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  है  ।  इसको  हल  करने

 के  लिए  arent  दूसरे  तरीके  काम  में  लाने  होंगे  ।  छोटे  छोटे  मकान  बनाने  के  लिए  आपको  कर्जे

 देने  पड़ेंगे  ।  जिस  तरह  से  लोग  झपने  पास  जमीन  रखना  चाहते हूं  उसी  तरह  से  लोग  अपने  लिए

 मकान  भी  बनवाना  चाहते  हैं  ।  अपन  मकान  से  सभी  को  प्यार  होता  सभी  चाहते  हैं  कि

 उनका  प्रपन  मकान  हो  |  इसके  लिये वे  झपना  सचिव  न्यौछावर  करने के  लिए  श्राप

 को  सोचना  होगा  कि  arg  उनको  थोड़ा  बहुत  रुपया  मकान  बनाने  के  लिए  दे  सकते  हैं  या  नहीं  |  ATT

 को  अपनी  नीति  में  परिवर्तन  करना  चाहिए  ।  लो  इनकम  हाउसिंग  की  जो  शाराइकी  स्कीम  छोटे

 पैमाने पर  लोगों  को  मदद  पहुंचाने  की  जो  बात  उसको  झ्रापको  अच्छी  तरह से  लागू  करना  होगा
 श्र  बड़े  पैमाने  पर  लोगों  को  मदद  देनी  होगी  श्र  आपने  ऐसा  किया  तो  यह  जो  मकानों  की

 कमी  की  समस्या  यह  हल  हो  सकती  हू  अन्यथा  नहीं  ।

 जो  कानून  पेदा  किया  गया  है  वह  किसी  हालत  में  भी  किरायेदारों  का  कानून  नहीं  कहा  जा

 सकता  इसको साफ  तौर  से  लैंडलेडी  कहा  सकता  है  ।  यह  किरायेदारों के  साथ

 मखौल  करना  उनकी  रसी  उड़ाना है  ।  झाप  किरायों  को  बढ़ाने  की  बात  करते  घटाने  की  बात

 कहीं  नहीं  करते  हें  ।  यह  कहा  गया  है  कि  रेंट  कंट्रोलर  को  यह  अधिकार  होगा  कि  जहां  पर  पहले  से  जो

 रेंट  चला  रहा  है  उसको  वह  बढ़ा  सके  |  लेकिन  यह  भ्र धि कार  उसको  कहीं  पर  भी  नहीं  दिया  गया  है
 कि

 ant  वह  देखे  कि  कहीं  पर  एक्सेसरी  रेंट  तो  उसको  कम  कर  सके  ।  मुझे  प्रसन्नता  होती
 इस  प्रकार

 की
 भी  कोई  व्यवस्था  कर

 दी
 गई  होती  कि  श्राप  किरायेदारों  के  वास्ते  कुछ  करना  चाहते

 हैं
 ।

 पूरे  बिल  में  पहले  से  चले  रहे  किरायों  को  कम  करने  की  बात  कहीं  पर  भी  नहीं  है  ।  जब  ऐसी

 बात  है
 तो

 फिर  इसको  रेंट  कंट्रोल  बिल  का  नाम  क्यों  दिया  गया  कोई  दूसरा  ही  नाम  दिया  जाना

 चाहिये था  ।

 कल  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  क्योंकि  मकान  मालिकों  की  तरफ  से  कौर  किरायेदारों
 की  तरफ

 से
 भी

 इसका  विरोध  इसलिये  सरकार  समझती  है  कि  वह  सही  रास्ते  पर  है  ।
 नगर

 बाप  समझते  हें  कि  दोनों  तरफ  से  चूंकि  इसकी  श्रालोचना  हुई  इस  वास्ते  जो  रास्ता  ०७५
 ग्रखत्यार

 किया  है  वह  सही  है  या
 जो

 आपकी  नीति  रही  है  वह  सही  रही  तो  में  समझता  हूं  श्राप
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 धोखे  मे ंहू  ।  जब  श्राप  यह  सोचते  हैं  कि  अखबारों  में  यह  छप  गया  कि  लड़ाई  भी  नाराज़  उन्हें

 भी  संतोष  नहीं  तो  ar  याद  रखिये  कि  प्रेस  पर  भी  अधिपत्य  स्थापित  करने  की  कुछ  व्यक्तियों

 द्वारा  कोशिश  हो  रही  है  साथ  ही  साथ  मकानों  पर  भी  भ्राधिपत्य  स्थापित  करने  की  चेष्टा  हो

 रही  है  ।  गरीब  आदमी  जो  जो  पीड़ित  जो  शोषित  है  उसकी  कोई  परवा  नहीं कर  रहा  है  |

 अगर  किसी  बात  की  MAAC  म  चर्चा  हो  जाती  है  कि  दोनों  ही  पक्ष  इसकी  आलोचना  कर  रहे  हैं  तर

 दोनों  तरफ  से  ही  इसका  विरोध  हो  रहा  है  कौर  अगर  इससे  सरकार  यह  समझती  है  कि  उसको

 सर्टिफिकेट  मिल  गया  प्रमाणपत्र  मिल  गया  है  कि  वह  सही  नीति  पर  चल  रही  तो  वह  गलती

 पर  है  ।  यह  कानून  किसी  कद्र  भी  किरायेदारों  के  हित  में  नहीं  है  ।  इस  बिल  को  यहां  ला  कर  ऐसा

 मालूम  होता  है  कि  श्राप  मकान  मालिकों  के  चंगुल  में  फंस  गये  में  यह  नहीं  कहता

 कि  श्राप  जान-बूझ  कर  फंसे  हैं  ।  इसमें  आपकी  नियत  पर  शक  करने  की  बात  नहीं

 हैं  ।  लेकिन  जो  परिणाम  निकलता  ह  वह  बतलाता  है  fe  art  जान  बूझ  कर  भी

 फंस  सकते  ्य  लेकिन  यह  a  कह  कर  मैं  केवल  यह  कहूंगा यह  उनके  हक़  में

 जाता  इस  वास्ते  में  चाहता हूं  कि  श्राप  गम्भीरतापूर्वक विचार  करें  कि  दिल्‍ली  में  जो  तीन

 लाख  व्यक्ति  किराये  के  मकानों  में  रहते  जिन  के  पास  अपने  मकान  नहीं  हैं  तथा  जिनको  आशा  नहीं

 हूँ  कि  वे  अपने  मकान  बना  सकेंगे  निकट  भविष्य  उनके  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  क्या  कुछ  किया

 जाना  उनको  किस  प्रकार  के  संरक्षण  दिये  जाने  चाहियें  ।  में  नहीं  कहता  कि  art  उनको

 बहुत  ज्यादा  सं  रक्षण  प्रदान  कर  दें
 |

 लेकिन  इतना  तो  श्रव्य  करें  कि  जो  जीवन  निर्वाह  का  खर्चा

 बढ़ता  जा  रहा  उसको  देखते  हुए  ary  मकान  मालिकों  को  ही  राहत  न  उनकी  ही  केवल

 फिक्र  न  करें  प्रौढ़  केवल  इतना  हीਂ  न  सोचें  कि  ज़मीन  की  कीमत  बढ़  गई  मेठी  रियल  की  कीमत  बढ़

 गई  इसलिये  किराये  भी  बढ़  जाने  बल्कि  किरायेदारों  के  हितों  की  भी  चिन्ता  करें  |

 केवल  मकान  मालिकों  की  चिन्ता  करत  रहे  तो  यह  मेरे  विचार  में  सही  नीति  नहीं  होगी  ।  जिस

 तरह  से  पंजाब  से  प्राचीन  झा  रही  है  कि  वहां  पर  लोग  को दिदा  करने  लगे  हैं  कि  जिस  तरह  से  ज़मीन  का

 राष्ट्रीयकरण  किया  गया  जिस  तरह  से  ज़मींदारी  को  खत्म  किया  गया  उसी  तरह  से  मकान  वालों

 के  साथ  भी  ऐसी  बात  होने  वाली  इससे  यह  समझे  कि  इंस्टेबिलिटीਂ  या  अस्थिरता  भराती है  भ्र ौर

 मकान  मालिकों  को  प्रोत्साहन  नहीं  मिलता  है इस  वास्ते  श्राप  उनको  प्रोत्साहन  देना  चाहते  बार

 बार  देना  चाहते  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  जो  अ्रस्थिरता  है  वह  दूर  नहीं  हो  सकती  है  |  यह  एक

 नैतिक  सवाल  है  ।  मकान  मालिक  यह  जानते  हैं  कि  यह  सरकार  हमेशा  रहने  वाली  नहीं  है  ,  हो  सकता

 है  कि  सन्‌  १९६२  में  होने  वाले  चुनावों  में  ही  इसको  बदल  दिया  नए  तथा  दर् सर  जो  पार्टी  सत्तारूढ़

 वह  राष्ट्रीयकरण कर  सकती  है  ।  ऐसीਂ  सुरत  में  प्रोत्साहन  की  बात  करके  श्राप  किसी  का  भला  नहीं

 करते  न श्रपना और न ही पौर  न  ही  किरायेदारों  का  ।  इस  बात  को  सोचा  जाना  चाहिए  कि  शरीर  जिन  लोगों

 के  पास  मकान  हैं  और  एक  एक  नहीं  सौ  सौ  मकान  सैकड़ों  मकान  जिनका  मकानों  का  ही  धंधा

 किस  आघार  पर  उनके  पास  ये  सारे  मकान  छोड़े  कयों  वे  इन  तमाम  मकानों  के  मालिक  बने  रहे ं।

 क्यों  न  उनका  भी  समाजीकरण हो

 झाज  नए  नए  लोगों  को  लाभ  पहुंच  रहा  है  ।  कालोनाइजर  की  बात  भी  यहां  की  जाती  है  र

 कहा  जाता  है  कि  वे  लोग  भी  फायदा  उठा  रहे  हैं  प्रौढ़  नाजायज़  तौर  से  मुनाफा  कमा  रहे  मैं  कहूंगा  कि

 उस  तरफ  भी  आपका  ध्यान  जाए  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  ज्वायंट  कमेटी  इस  पर  विचार  करे  कि  कया  दिल्‍ली

 में  कोई  इस  तरह  की  बात  तो  नहीं  हो  रही  है  कि  कुछ  लोग  मकानों  पर  भी  आधिपत्य  जमाने  की

 कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  बिल  में  कोई  इस  तरह  की  व्यवस्था  कर  दी  जाए  जिससे  कि

 इस  afar  को  तोड़ा  जा  सकें  ।

 जहां  तक  स्टैंडडें  रेंट  तय  करने  की  बात  इसमें  आपने  एक  सीमा  निश्चित  कर  दी  है  कि  उस

 के  भ्रमर  यह  तय  किया  जा  सकता  उसके  बाद  नहीं  ।  अच्छा  यह  होगा  कि  कोई  सीमा  ही
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 निश्चित  न  की  जाए  कौर  जब  भी  किये ९  स्टैंड डे  सेन्ट  फिक्स  करवाना  उसको  छट  होनी  चाहियें

 कि  वह  करवा  सब  कौर  इस  बिहार में  एप्लीकेशन  दे  सके  ।  झ्रापने  जो  एक  साल  की  सीमा  निर्धारित

 की  है  यह  इतनी  कम  है  कि  इतने  तक  तो  मालिक  मकान  किरायेदार  को  भलावे  A  ही  रख

 सकता  हैं  प्रौढ़  समय  नज़र  जाने  के  बाद  दरख्वास्त नहीं  दी  जा  सकती  है  |

 aa  बेदखली  का  सवाल  पैदा  होता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  कानून  को  बेदखलियां  रोकने

 मामले  में  कुछ  प्रौढ़  दूर  तक  जाना  चाहिये  था  ।  व्यक्तिगत  रूप  से  ही  मगर  मकान  चाहियें  हो  तभी

 बेदखल  किया  जाना  चाहिये  |  ware  कोई  मालिक  मकान  दिल्‍ली  में  ही  रहता  है  तो  उस  सुरत  में  साफ

 बाहरी  हैं  कि  व्यक्तिगत रूप  से  उसके  मकान  झपने  लिये  चाहने  की  बात  उठ  सकती  ह ~

 ait  ae  भी  नहीं  हो  सकता  कि  परा  मकान  वह  खाली  कराये  |  अंदर  कहीं  ऐसी  बात  भर्ती  है

 उसे  जगह  देनें  की  बात  कम  से  कम  की  जानी  चाहियें  |

 जहां  तक  बिजनेस  का  सवाल  जाता  उस  के  सिलसिले  में  पार्टनरशिप  के  बारे  में  कहा  गया  है

 कि  जब  तक  मकान  मालिक  की  रजामन्दी  न  तब  तक  कोई  पार्टनर  नहीं  बन  यह  इस  तरह

 की  चीज  है  जिस  में  are  बिजनेस  का  प्रोत्साहन  खो  देते  हैं एक  तरफ  श्राप  मकान  मालिक  को  प्रोत्साहन

 देने  की  बात  करते  हैं  लेकिन  दूसरी  तरफ  श्राप  व्यापार  का  प्रोत्साहन  खो  देने  की  बात  करते  हैं  ।  हो  सकता

 है  कि  कल  उस  का  चल  रहा  बिजनेस  फेल  हो  जाय  प्रौढ़  भ्रच्छा  ने  चल  रहा  इस  तरह  उसे  प्रोत्साहित

 किया  जाय  ताकि  वह  कोई  हिस्सेदार  प्राप्त  करे  उस  की  हिस्सेदारी  में  प्रिये  बिजनेस  को  चला

 सके  ।  लेकिन  अप  ने  इस  में  यह  व्यवस्था  कर  दी  कि  जब  तक  लैंडलेडी  इस  में  अपनी  रजामन्दी  नहीं

 देता  है  तब  तक  कोई  भी  पार्टनरशिप  नहीं कर  यह  इस  तरह  की  चीज  है  जिस  का  प्रामीत्य  सिद्ध

 नहींकिया  जा  इसमें  लैड लाड़  यह  चाहेगा  कि  ax  कोई  बिजनेस  मैन  किसी  को  पार्ट  नर  रखना

 चाहता है  तो  जितने  रुपये  वह  पाना  चाहता  उस  का  कुछ  हिस्सा  उसे  भी  दे  ।  एक  तरफ  श्राप  पगड़ी

 खत्म  करने  की  बात  करते  हैं  दूसरी  तरफ  पगड़ी  लेनें  की  बात  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  इसलिये  मे  कहुंगा

 कि  पार्टनरशिप के  सिलसिले  में  कभी  भी  नसीब  लेने  की  बात  नहीं  होनी  चाहिये  ।  यह  नार्मल  प्रोसीजर

 है  कि  बिजिनेस  हमेशा  पार्टनरशिप से  चला  करता  है  ।  इस  के  लिये  रजामन्दी  लेने  की  बात  इस  में  नहीं

 रखनी  चाहिये  |

 रिया  महोदय  पीठासीन

 अन्त  में  में  नीचे  दन  करूंगा  कि  यह  बिल  ज्वायंट  कमेटी  के  सामने  जा  रहा है  ।  वह  इस  पर

 गम्भीरतापूर्वक  विचार  करें  कि  अलाटमेंट के  विषय  में  te  कंट्रोल  की  जो  भावना  है  उस  को  पूरा
 किया जा  सकेगा  या  नहीं  ।

 श्री  दी०  चं०  फार्मा
 )  :  इस  विधेयक का  वास्तविक  उद्देश्य  यह  है  कि  किराये  दारों

 श्र  मालिक  मकानों के  सम्बन्धों  को  ठीक  किया जाय  परन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  संबंधों  को  ठीक

 aaa  विनियमित  करने  के  लिये  इस  विधेयक  में  न्यायिक  प्रक्रिया कौर  न्यायिक  निर्णय का  ही  सहारा
 लिया

 गया  है  ।  मेरी  राय  में  यह  टीक  नहीं  न्यायिक  प्रक्रिया  अपनाने  से  पहले  अन्य  तरीके  जैसे
 चीत

 के
 द्वारा

 झ्रथवा  पत्रों  द्वारा  मामलों  का  फैसला  करने  की  कोशिश  जरूर  होनी  चाहिये  ।  हम  ने

 विधान
 से  तथा  ara  साधनों से  ऐसा  करने  का  प्रयत्न किया  है  ।  परन्तु मेरा  सुझाव  है  कि  परिषदों

 को  नियुक्त  करने  से  पहले  ate  कानूनी  कार्यवाही  करने  से  पहले  हमें  दिल्‍ली  के  हरेक  वार्ड  में  एक

 समिति  बनानी  जिसमें  उस  क्षेत्र  के  निगम  के  लोक-सभा  के  सदस्य  तथा  wea  प्रतिष्ठित
 व्यक्ति

 जिस  से  वे  मालिक  मकानों  ate  किरायेदारों  के  बीच  के  झगड़ों  में  बीच  बचाव  कर  सकें  |
 डस

 के  बिना  आज  जो  किरायेदारों  और  मालिक  मकानों  में  तनाव  वह  हूर  नहीं  हो  सकता
 |

 तकता

 मिल  भ्र प्रे जी  में
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 एक  माननीय  सदस्य ने  कहा है  कि  यह  अधिक  मामला  मेरी  राय  में  इस  विधेयक  में  afar

 पहलुओं  पर  भी  जोर  दिया  गया  है  प्यार  समाज  कल्याण  की  भावना  इस  में  बिल्कुल  नहीं  पाई  जाती  |

 हम  ने  मकान  मालिकों
 को  इस  विधेयक  में  बड़ी  छूट  दे

 दी
 है

 ।
 मेरा

 तो
 ख्याल  है

 कि
 राज  के  स्वतन्त्र

 भारत  को  मालिक  मकानों  का  स्व  बना  दिया  गया  है  कौर  दल्ली  उस  का  मुख्य  केन्द्र  बनने  वाला  है  ।

 इस  विधेयक  द्वारा  हम  ने  दिल्‍ली  में  मालिक  मकानों  के  हाथ  मजबूत  कर  दिये  हैं  ।

 मेरे  विचार  में  किराया  एक  ही  प्रकार  का  रहना  चाहिये  और  उसे  उचित  किराया  कहा  जाना

 चाहिये  ।  इस  का  निर्धारण  एक  स्थायी  बोर्ड  द्वारा  किया  जाना  चाहिये  ।  मालिक मकान  को  उस  के

 योजन  पर  कुछ  लाभ  तो  देना  हं  परन्तु  यह  नहीं  कि  वह  जितना  लूटना  चाहे  लूटे
 ।

 उसे  प्रचलित

 रूप  में  लाभ  नहीं  उठाने  देना  चाहिये  ।  ऐसा  करना  सामाजिक न्याय  नहीं  होगा  ।  इस  प्रकार का  लाभ

 उठाने  पर  समय  की  कुछ  पाबन्दी  रखी  जानी  चाहिये  |  अन्य  क्षेत्रों  में हम  इस  लाभ  पर  नियंत्रण लगा

 रहे  है  मगर  यहां  हम  इसे  प्रोत्साहन  दे  रहे  राज तो  श्राप  इस  किराये  को  नियोजित किराया  कह

 रहे  परन्तु फिर  कुछ  मं  लगाई  प्रयोग  तो  इसे  फिर  बढ़ा  देंगे  कौर  इस  के  कुछ  कौर नाम  रखेंगे

 में  इस  मनोवृत्ति  के  ही  विरुद्ध  हू  ate  यह  मालिक  मकानों  के  हित  की  बात  भी  है  ।  संसार  भर  में  भारत

 ही  एक  ऐसा  देश  है  जहां  कि  एक  eq  प्रचलित  हुआ  है  ।
 देश  के  प्रत्येक  प्रतिष्ठित

 नागरिक  को

 इस  शब्द  से  लज्जा  प्रायः  ,  क्योंकि  इस  से  हमारे  चरित्र  की  एक  झलक  मिलती  है  ।  इस  से  हमारे  देश  की

 बदनामी ही  हुई  है  ।  अरब  श्राप  जो  कुछ  कर  रहे  हे  वह  प्र प्रत्यक्ष  रूप  में  पगड़ी  को  प्रोत्साहन  देनें  वाली

 बात है  ।  इसलिए मे  मानता  हूं  कि  श्राप  को  मकान  मालिकों के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिये
 भी

 कुछ  करना  होगा  अन्यथा  व्यवसाय  चलता  ही  क्योंकि इस  विधेयक  के  उपबन्धों से  मकान

 मालिकों  को  सन्तोष  नहीं  होगा  कौर  यह  सब  बातें  मैं  म  कान  मालिकों  के  हित  की  ही  कर  रहा  हूं  |  क्योंकि

 इस  प्रकार की  बात  अनिश्चित काल  तक  नहीं  चल  सकतीं  |

 इस  विधेयक का  एक  भ्रध्याय  किरायेदारों  के  निष्कासन के  सम्बन्ध  में  है  ।  निष्कासन को  श्राप

 कितना  ही  विनियमित  लेकिन  यह  रहेगा  समाज  विरोधी  ही  ।  खंड  १४  में  प्रौढ़  उसके  उपखंडों  में

 हमने  मकान  मालिक  को  बहुत  लम्बी  छूट  दे  दी  है  इस  में  वह  बहुत  कुछ  कर  सकता  है
 |  इन  उपखंडों

 के  श्रन्तगंत  जो  व्यक्ति  भी  निष्कासित किया  जायेगा  उसे  बहुत  मुसीबत  उठानी  पड़ेगी  |  हमारे  यहां
 लोगों की  संख्या  में  गरीब  किरायेदार  हँ  जिन पर  इन  उपबन्धों  का  प्रभाव  पड़  सकता है  |  इसलिये

 मेरा मत  है  कि  खंड  १४  बहुत  ही  खतरनाक  खंड  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  खंड  की  शब्दावलि
 तयार की  जाये

 म  इस  बात  पर  जोर  दूं  गा  कि  हमें  निष्कासन  के  मामले में  प्रतिकार  न्यायिक  प्रक्रिया  शौर

 अदालतों  पर  आश्रित  नहीं  रहना  चाहिये  ।  इस  काय  के  लिये  हमें  लोकतंत्रीय  ढंग  भ्र पना ना  चाहिये  ।

 जिसमें
 बता  चुका  हूं  इस  के  लिय  प्रतिनिधियों की  एक  समिति  बनाई  जानी  जो  इन  मामलों

 पर  झपना  फैसला  दे
 ।

 पहले  समिति  अपना  फैसला  दे  फिर  यदि  वह  ठीक  न  हो  तो  शभ्रदालतों  में  जाना

 क्योंकि  छोट  छोटे  गरीब  किरायेदारों  के  पास  तो  श्रदालतों  में  जाने  के  लिये  खर्चा  भी  नहीं

 होता  |  इस  खंड  द्वारा  सारा  मामला  ही  मालिक  मकान  के  हाथ  में  जाता  है  कौर  किरायेदार  केवल

 उस  के  रहम  पर  जीवित  रहेगा  ।

 इस
 के

 अतिरिक्त  मुझे  यह  कहना है  कि  हम  ने  नियंत्रकों  की  नियुक्ति  की  जो  व्यवस्था  रखी

 उन  के  साथ  भ्रमर  कुछ  परिषद्  भी
 लगा

 दिये  जायें  तो  ज्यादा  लाभदायक  होगा  कानून  कौर

 भ्र दाल तों  से  ही  सारा  मामला  हल  नहीं  करता  |

 इस  के  अ्रतिरिक्त  मैं  इस  बात  पर
 जोर  दूगा  होटलों  als  के  उपबन्ध  को  भी  थोड़ा  नरम  किया

 जाना  खण्ड  ३३  में  उपबन्ध  है  कि  यदि  किसी  व्यक्ति  को  रहने के  लिये  स्थान देने  वाला
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 व्यक्ति  यह  समझे  कि  उस  स्थान  का  ठीक  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  तो  वह  उसे  निकाल  सकता  है  ।

 मैनेजरों  प्राणी  को  इतनी  शक्ति  देना  बहुत  अनुचित  अन्त में  मैँ  यह  कि  इस  विधान को

 सामाजिक  विधान  बनाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ताकि  घरों  के  मालिकों  की  रक्षा  के  साथ  साथ
 उन

 की  रक्षा  भी  हो  सके  जिन  का  अरपना  घर  नहीं  है  ।

 श्री  हाज़िर  हाबर-रक्षित-श्रनुसूचित  :
 कल  ही  हम  ने

 सरकारी  भूगृहादि

 कब्जाधारियों  का  निष्कासन  )  विधेयक  पारित  किया  है  जिसमें  गरीब  लोगों  श्र

 पितों  को  निष्कासित करने  की  व्यवस्था की  गई  है  श्रौर प्राज मकान मालिकों मकान  मालिकों  के  हाथ  मजबूत  करने

 वाला  विधेयक  पारित  किया  जा  रहा  है  ।  कई  राज्यों  में  जो  भूमि  सुधार  विधेयक  पारित  किये  गये

 उन  में  भी  पट्टेदारों  को  भूमि  से  निष्कासित  किये  जाने  की  व्यवस्था  है  ।  जमींदारों को  मुआवजे  का  कुछ

 रुपया  मिला  है  उस  से  वे  नगरों  में  जाकर  मकान  मालिक  बन  कर  शोषण  करने  की  सोच  रहे  हैं  |

 निष्कासन का  जहां  तक  सम्बन्ध  इस  विधेयक  से  केवल  मकान  मालिकों  को  ही  लाभ

 यद्यपि  यह  कहा  गया  है
 कि

 यह  किरायदारों के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  अधिनियमित  किया
 जा  रहा

 मकान  मालिक  इस  के  द्वारा  किराया  बढ़ा  सकेंगे  का  मामला कल  श्राम  |  |  गरीब

 किरायदारों  को  तंग  करने  के  अरन्य  भी  ऐसे  साधन  हैं  जिनको  यह  मकान  मालिक  अरपना  रहे  खेद  यह
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 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखे  गये  —

 (१)  संविधान  के  श्रतुच्छेद  ३२०  (%)  या  अन्तर्गत  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 )  १९४५८ की  एक  प्रति  ।

 (२)  दिल्‍ली  नगर  निगम  geyg  की  धारा  Woe  की

 धारा  (२)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  नियमों  की  एक-एक

 प्रति
 :--

 दिल्ली  गजट  श्रविसुचना  संख्या
 ४०/५/५८

 दिल्‍ली

 दिनांक  २२  Paks  में  प्रकाशित  दिल्‍ली  नगर  निगम

 देने  की  झ्रंतिम  दर  का  निर्धारण )  १९५८  |

 (ar)  दिल्‍ली  गजट  अधिसूचना  संख्या  ४०/५/५८  दिल्‍ली

 दिनांक  २२  REXS  में  प्रकाशित  दिल्‍ली  नगर

 निगम  हटाने  के
 खर्चे

 का  निर्धारण )
 PES  |

 (3)  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  तथा  नमक  १९४४  की  घारा

 ३८  के  भ्रन्तगंत  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  LEVY  में  कुछ

 न्यारा  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  ३०  १९४५८  की

 अधिसूचना  संख्या  जी  ०
 एस०  कार

 we  की  एक  प्रति  ।

 राज्य-सभा  से  सन्देश  ध  e  थि  २८९३

 सचिव  ने  राज्य  सभा  से  निम्नलिखित  संदेश  प्राप्त  होने  की  सुचना  दी

 (१)  राज्य  सभा
 को  लोक सभा  द्वारा  २५  2&YS  को

 पारित  किये  गये  केन्द्रीय  बिक्री-कर

 2ENS  के  बारे  मे ंलोक-सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी है  ।

 (2)  कि  राज्य  सभा  ने  अपनी  ८  gaye  की  बैठक  में

 सभा  द्वारा  २६  १९५८  को  पारित  किये  गये  चीनी

 निर्यात  संवर्धन  १९५८  को  बिना  किसी  संशोधन  के

 स्वीकार  कर  लिया  है  पै

 याचिका  का
 उपस्थापन  BWa&2

 श्री  अजन  fag  भदोरिया  ने  zig  में  राज्य  के  दायित्व  के

 बारे  में  एक  याचिक्राकार  द्वारा  हस्ताक्षर  की  हुई  याचिका

 पेश  की  ।



 संक्षेपिका |  VERE

 पीठ

 मन्त्री  द्वारा  वक्तव्य  २८६३-६४

 प्रतिरक्षा  मंत्री  के  सभा  सचिव  फतह  सिंह  राय  गायकवाड़  )  ने  २४

 १९५८  को  पठानकोट र सैनिक  क्षेत्र  में  भराली  रेलवे  स्टेशन

 पर  गोला-बारूद  की  पेटियों  में  हुये  विस्फोट  के  बारे में  एक  वक्तव्य

 सभा  पटल  रखा  |

 कार्य  मन्त्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन  स्वीकृत  २८८१४

 उनतीसवां  प्रतिवेदन  स्वीकृत  gar  ।

 विधेयक  को  संपत  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  Qaég  ५-२९  ३२

 दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  १९४५८  को  सशक्त  समिति  को  सौंपने  के

 प्रस्ताव पर  आगे  चर्चा  जारी  रही  ।  चर्चा  समाप्त नहीं  हुई  ।

 १२  Reus  के  लिये

 दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  १९५८  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने

 के  प्रस्ताव  पर
 ५ प्राग

 चर्चा  प्रौढ़  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  संकल्पों

 पर  चर्चा ।

 194(A)


